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 प्रश्नों के  मौखिक  उत्तार  ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 527  बर्मा  शैल  तथा  काल टेक्स द्वारा  Demand  for  Increase  in  Refir INSU  1ing  fees

 by  Burmah-Shell  and  Caltex

 मांग

 528  पांचवीं  योजना  के  प्रथम  ay  में  केरल  Target  of  Irrigation  Facilities  to  Kerala
 in  First  Year  of  Fifth  Plan

 के  लिये  सिचाई  सुविधाओं का  लक्ष्य

 530  रेलवे  कर्मचारियों को  कृषि  के  लिये
 Total  Railway  Lands  allotted  to  its  Em

 ployees  for  Agricultural  purposes
 दी  गई  कुल  रेलवे भूमि

 534  तेल  तथा  प्राकृतिक गैस  प्रयोग  के  Delay  in  Oil  Drilling  in  Bombay  High
 due  to  Impending  agitation  by  O.  &
 N.G.C.  Officials

 आन्दोलन के  कारण  बम्बई  के  निकट

 गहरे  समुद्र  में  तेल  के  लिये  खुदाई  में

 विलंब

 538. ce  दूर  तेल  की  खोज  के  लिये  Permitting  foreign  Oi
 ,  11 Oil  Exploration

 |  Firms
 for  Offshore

 विदेशी  तेल  फर्मों  को  अनुमति  देना

 540  गंडक  परियोजना के  पुरा  होना
 12

 Completion  of  Gandak  Project

 541  माल  भाड़े  और  ata  किराये  में  वृद्धि  Percentage  of  increase  on  Freight  and

 Passenger  Fare  oa  14

 की  प्रतिशतता

 Generation  of  Power  by  Hydraulic  Ther-
 544  जल  तापीय  झर  परमाणु  बिजली

 mal  and  Nuclear  Projects  .  16

 परियोजनाओं से  बिजली  पैदा  करना

 योजक  है  कि  प्रशन  को  सभा  में  उस  सदस्य  ने  वास्तव
 किसी  नाम  पर  अंकित  यह  +  इस  बात  का

 में  पूछा था
 The  Sign  +-marked  above  the  name  of  a  Member  in  dicated  that  the  Question  was

 Me  HOU!  UL  wie  fi the  floor  of  th  a  Linn
 |  है  ऐ se  by  him.

 actually  asked  on

 (i)



 विषय  SUBJEC?  qe
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 प्रश्नों के  लिखित  उत्तार
 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 ता०  प्र  सख्या

 S.  Q.  No.
 ERE Rejection  af  for  Mixing  Power

 526  पेट्रोल  के  साथ  पावर  भ्रल्कोहल  मिलाने  Alcohol  with  Petrol
 n  OF  Suggestion

 17

 के  सुझाव को  रद्द  करना

 529  के  मलय  में  वद्धि  are  उसकी  Increasing  prices  of  Bitumen  and  its

 Availability  17

 Work  on  Kaydmkulam-Ernakulam  Broad 531  कायमकुलम-ए्नाकुलम बड़ी  लाइन  पर  18. Gauge  Line
 कार्य

 532  राजस्थान  में  चित्तौड़गढ़ से  कोटा  तक  Railway  Line  from  Chittaurgarh  to  Kota
 (Rajasthan)  18

 रेलवे ला

 Inconvenience  to  Employees  due  to 533  बीना  में  रेल  सेवा  न  होने  से  कर्मचारियों  Absence  of  Train  Service  at  Bina  18

 को  झ्र सुविधा

 535  भारतीय रेलवे  में  दूसरी  श्रेणी  समाप्त  Removal  of  Second  *  (1855  from  Indian
 Railway  19

 करना

 536  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  के  लिये  सिंचाई  क्षमता  Recommendation  of  Irrigation  Commis-

 ssion  regarding  Development  of  Irriga- के  विकास  के  बारे  में  सिचाई  ania  sion
 potentiality

 for
 Drouent

 affected
 की  सिफारिश  Areas  19

 537  मंगलौर  केमिकल्स एंड  फर्टिलाइजर्स  Kannada  Speaking  and  other  persons  Em-

 में  काम  कर  रहे  कन्नड  भाषीਂ  तथा  ployed  in
 Mangalore

 Chemicals  and
 Fertilisers  20

 अन्य  लोग

 539  कोयला  लाने-लेजाने के  संबंध  में  West  Bengal  Government  note  on  Trans-

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  का  नोट
 portation  of  coal  20

 542  गत  दो  चनावों  में  राजनीतिक  दलों  Votes  secured  by  Political  Parties  in  the
 last  two  Elections  20 द्वारा  प्राप्त  किये  गये  मत

 543  तेल  संकट  के  बाद  कार्बनिक  ai  Demand  and  supply  position  of  Organic

 प्रशासनिक रसायनों  को  मांग  wie
 and

 Inorganic
 Chemicals  after  oil

 Crisis .  21

 पूर्ति  संबंधी  स्थिति

 545  गुजरात  में  समद्र  द्वारा  कमी  कटाव  Sea  Erosion  in  Gujarat  21

 पता  प्र  सख्या

 U.S.Q.N.

 5287  इराक  की  नेशनल  कम्पनी  द्वार
 Recruitment  of  Indians  by  National  Oil

 Company  of  Iraq  e  21
 area लोगों  की  भर्ती

 (ii
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 5288
 शराब  की  भट्टियों  की  संख्या  तथा

 Difference  in  figures  regarding  number

 उनकी  क्षमताओं संबंधी  झ्रांकड़ों आंकड़ों  में
 of  Distilleries  and  their  capacities  23

 झअझतर

 5289  भारतीय  उर्वरक  निगम  को  नियंत्रक  Conversion  of  FCI  into  a
 holding

 Com-
 pany  23

 कम्पनी  का  रूप  दिया

 5290  उत्तर  प्रदेश  में  विधान  सभा  के  चुनाव  Election to  Legislative
 Assembly

 of  Uttar
 Pradesh  24

 5291  बल्क  औषधियों के  के  Fixation  of  Prices  of  Bulk  Drug  Formu-
 lations

 weal का  निर्धारण
 थ

 5292  औषधियों  के  मलय  निर्धारित करने  के  Pending  Applications  for  Fixation  of

 लिये  भ्र निर्णीत पड़े  आवेदन  पत्न
 Prices  of  Drugs  25

 Construction  of  Dam  Across  the  Sind 5293  मध्य  प्रदेश  के  शिवपुरी  जिले  में  सिंध  River  in  Sheopuri  District  of
 Madhya नदी  पर  बांध  का  निर्माण  Pradesh  25

 5294  ग्वालियर-भिड  नैरो  गेज  लाइन  को  Conversion  of  Gwalior  Bhind  Narrow

 मेज  लाइन  में  बदलना  Gauge  Line  into  Broad  Gauge  26

 5295  उत्तर  रेलवे  में  रेलवे  eam  पर  Electrification  of  Railway  Platforms
 on  Northern  Railway  26

 बिजली  लगाया  जाना

 5296  1974-75  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  Proposed  Over  Bridges  to  be  constructed

 में  उपारिपलों का  निर्माण  किये  जाने
 in  Uttar  Pradesh  during  1974-75  26

 का  प्रस्ताव

 5297  पूर्वे  रेलवे  के  रेलवे  प्लेटफार्मो  पर  बिजली  Electrification  of  Railway  Platforms  on
 Eastern  Railway  27

 लगाया  जाना

 5298  पश्चिम  रेलवे  में  रेलवे  के  प्लेटफार्मो  Electrification  of  Railway  Platforms  on

 पर  बिजली  का  प्रबंध  करना
 Western  Railway  दि  e  27

 e  27 5299  बाण  सागर  बांध  परियोजना  Bansagar  Dam  Project  e

 5300  रीवां  टाउन  को  सतना  के  साथ  जोड़ना  Linking  of  Rewa  Town  with  Satna  eo  28

 5301  थीन  बांध  का  निर्माण  Construction  of  Thien  Dam  .  s  e  28

 Trains  suspended  due  to  Shortage  of  Coal
 5302  जनवरी और  HTT,  740  दारान

 during  January  and  February,  1974  29

 कोयले  की  कमी  के  कारण  निलंबित  की

 गई  गाड़ियां

 (10
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 5303  जनवरी  कौर  1974 के  दौरान  Derailment  and  Accidents  during
 January and  February,  1974  29

 गाड़ियों का  पटरी  से  उत्तर  जाना

 और  रेल  दुर्घटनाएं

 5304  राजस्थान में  स्टेशनों  पर  पेयजल  Proposal  to  provide  Drinking  Water  and
 other  Facilities  at  stations  in  Rajasthan  30

 तथा  सुविधाएं  प्रदान  करने  का

 प्र  ताव

 5305  कोचीन  स्थित  तेल  शोधक  कारखाने  Full  Utilisation  of  the  increa'
 31

 की  बढ़ायी  गयी  क्षमता  का  पुरा  उपयोग
 of  Cochin  Refineries .

 sed
 capacity

 5306  मध्य  प्रदेश  में  सकता  नदी  परियोजना  Implementation  of  Sukta  River
 Project In  Madhya  Pradesh .  31

 की  कियान्विति

 5307  eq  रेलवे  में  बेगानों  की  कमी  को
 Removal  of  Shortage  of  Wagons  on  Cen-

 31 tral  Railway
 द्र  करना

 Target  fixed  for  po’
 wer 5308  पाचन  ा  योजना  में  विद्युत  उत्पादन  kas  ढ  1M.  Ower  ६. Generation  in  Fifth

 के  faa  निर्धारित  लक्ष्य
 Plan  32.

 5309  मध्य  प्रदेश  से  विद्युत  उत्पादन  संबंधी  rower  Generation
 ह  ्य

 Proposals  from  ट  32

 श्रीताल

 5310  लर्ट  (  मध्य  प्रदेश  )  के  व्यापारियों  Supply  of  a
 ड

 ons  to  Traders of  Burhan-

 को  भाव  अथवा  खंडवा  से  वैगनों
 pur  (M.P.)  from  Bhusawal  or  Khandwa  33

 की  सप्लाई

 5311  कोयले  की  कमी  के  कारण  उत्तर  प्रदेश  Dislocation  of  Power  Generation  and

 supply  in  U.P.  due  to  Shortage  of  Coal  33
 में  fara  उत्पादन  wie  सप्लाई  की स  चय

 ग्रस्त-व्यस्त  स्थिति

 5312  20  1974 को  मरादाबाद  Names  of  persons  killed  in  Accident  near
 Moradabad  on  the  20th  February,  1974  34 के

 पास  हुई  दुर्घटना  में  मरे  व्यक्तियों
 a  नाम

 5313  पेट्रोलियम  के  मूल्य  स्थिर  रखने  के  लिये
 Offer  made  by  OPEC  to

 hold  petroleum Prices  .  35

 द्वारा  की  गई  पेशकश

 5314  अरोधित  तेल  के  gore  के  बारे  में  Discussion  of  Crude  Export  by  Indo  Ira-
 e nian  Joint  Committee  e  35

 भारत  ईरान  संयुक्त  समिति  द्वारा
 बातचीत

 5315  राजस्थान  में  सिचाई  तथा  विद्युत  Irrigation  and  Power  Projects  in  Rajasthan  36

 योजनायें

 (iv)
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 5316  पश्चिम  बंगाल  में  पटसन  उद्योग  को  Supply  of  Power  to  Jute
 Industry  ir

 in  West
 Benga  s  *  36

 बिजली की  सप्लाई

 5317  amar  पर  आधारित  उर्वरक  Naphtha  based  Fertilizer  Project  37

 योजना

 Research  for  a  substitute  for  Petrol  38 5318  न पट़ाल ड  के  विकल्प  के  बारे  में  श्रनसंधान

 5319  सिकन्दरा वाद wie  विजयवाड़ा  को
 Micro  wave  Tele  link  Schemes  to  connect

 Secunderabad  with  Vijayawada  38
 जोड़ने  वाली  सूक्ष्म-तरंग  टूर-संचार

 योजनाएं

 1972-73  1973-74  में  उपरि
 Amount  Sanctioned  for  the  Construction 5320

 of  Overbridges  and  Underways
 पूलों  wie  भमिगत  मार्गों  के  निर्माण  1972-73  and  1973-74  during  39

 के  लिये  धनराशि की  स्वीकृति

 Agreement  on  Kanhar  Irrigation  Project 5321  मध्य  प्रदेश  द्वारा  कन हर  सिंचाई  by  Madhya  Pradesh  39
 परियोजना के  बारे  में  समझौता

 Discrimination  tn  benefits  for  0  &  N.G.C
 5322  भारतीय  तेल  निगम  के  कर्मचारियों  Vis-a-Vis Employees  employees  of

 तेल  तथा  प्राकृतिक के  40

 मं चा रियों को  प्राप्त  लाभों  के  बारे

 में  भेदभाव

 Power  Shortage  for  Rabi  areas  and  Sugar 5323  बिहार  तथा  उत्तर  प्रदेश  में  रबी  के  areas  in  Bihar  and  Uttar  Pradesh .  41

 क्षेत्रों  तथा  चीनी  के  क्षेत्रों  के  लिए

 बिजली की  कमी

 Complaint  Against
 Booking  Clerk,  1

 Meerut
 5324  मेरठ  सिटी  स्टेशन  के  बिग  कलक  City  Station  41

 के  विरुद्ध  शिकायत

 Water  Tran  enortatian
 5325  पारत  कौर  बंगला  देश  के  बीच  जल  ह  eae  La

 ‘Bang
 n  system  between

 Indi 1a  and  bHbangid ladesh  42

 परिवहन  प्रणाली

 5326  दामोदर  घाटी  निगम  नहर  की  चेंजिंग
 Vessels  for

 Dredging
 and

 DVC  Canal  lying  idle  Clearing  the
 the

 42

 ग्रोवर  सफाई  करने  वाले  जहाजों  का
 बकार  खड़  रहना

 राज्यों  द्वारा  ईधन  तथा  बिजली  की  Saving  of  Fuel  and  Electricity  by  States  43
 5327

 बचत

 5328  पश्चिम  बंगाल  में  बेसिन  Compensation  for  Land  Acquired  for
 Dubda  Basin  Project  and  Kaleghaye

 के  43 योजना  तथा  केलेधई  तट  Embankment  work in  West  Bengal

 काय  के  लिए  अधिग्रहण  की  गयी

 कमी  के  लिये  wares

 (v)
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 5329  सीरे  के  mara  के  कारण  औद्योगिक  Fall  in i  Industrial  Alcohol  production  for
 want  of  Molasses  44

 waned के  उत्पादन  कमी

 5331  त्रिपुरा में  गुमटी  पनबिजली  oft  Demolition  of  Huts  for
 constr

 uction  of
 44

 योजना  के  निर्माण हेतु  झौपड़ियों
 Gumti  Hydel  Project in  Tripura .

 गिराया  जाना

 Proposal  to  debar  Judges  from  Joining 5332  सेवानिवृत्त  होने  के  बाद  न्यायाधीशों
 Private  Sector  firms  after  retirement  45

 के  गैरसरकारी क्षेत्र  में  पद  ग्रहण

 करने पर  प्रतिबंध  लगाने का  प्रस्ताव

 45 5333  नागालैंड  में  मतदाता  सूचियों में  Non  Enrolment  of  voters  in  Nagaland

 मतदाताओं के  नाम  सम्मिलित  न  किया

 जाना

 5334  भारतीय  विदेशनीति का  तेल  संकट  Impact  of  Indian  Foreign  Policy  in  Lessen-

 की  कठिनाइयां कम  करने  योगदान  ing  difficulties  of  Oil  Crisis  45

 5335  एशियाई  देशों  के  बीच  कच्चे  तेल  में
 Achievement  of  Balance  to  Crude  among

 Asian  Countries  46
 संतुलन  प्राप्त  करना

 5336  बल  1972-73  में  वार्षिक  विद्युत  Report  of  Annual  Power  Survey  in  1972-
 46

 ्वेंक्षण का प्रतिवेदन का  प्रतिवेदन

 5337  द्योतक  प्रदेश  में  बिजली  की
 कमी

 47 Shortage  of  Power  in  Andhra  Pradesh

 5338  बनेगा  पर  आधारित  vars  संयंत्रों  NCST  opposed  to  Licensing  of
 Naphtha based  Fertiliser  Plants  47 को  लाइसेंस  देने  के  वारे  में  विज्ञान  wk

 प्रौद्योगिकी  संबंधी  राष्टीय  समिति  का

 विरोध

 5339  केमिकल्स  एंड  श्राफ  इंडिया  Proposal  from  Chemicals  and  Fibres  of

 fi
 India  Limited  for  Import  of  DMT  47

 की  कौर से  डी०  एस०  eto

 के

 5340  खंभात  की  खाड़ी  में  एलियाबेत  पर  Resumption  of  Offshore  Oil  Drilling  at
 Allabet  in  Cambay  Basin  .  48

 समुद्र  तट  से  दुर  तेल  की  खुदाई  पुन
 आरम्भ  करना

 5341  नाधंब्रक जट कम्पनी जट  कम्पनी  के  अधिकांश -  Alleged  Irregular  Transfer  of  Majority
 48 Shares  of  Northbrook  Jute  Company .

 शेयरों  का  कथित  नियमित
 रण

 Railway  Board’s  order  for  Wagons 5342  निर्माता  फर्मों  के  पास  पड़े  ara  के
 pending  with  Manufacturing  firms  49

 लिए  रेलवे  बोर्डे  के  क्रयादेश

 (vi)
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 5343  भारतीय  रेलों  में  डीजल  इंजनों  का  Use  of  Diesel  Engines  on  Indian  Railways  49

 प्रयोग

 5344  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  केरल  Irrigation
 projects

 for  Kerala  in  Fifth
 5

 लिये  सिचाई  परियोजनाएं

 Fourth  Plan  targets  for  Railway  facilities  *
 5345  केरल  राज्य  में  रेलवे  सुविधाओं के  in  Kerala  State  0

 लिए  चौथी  योजना  में  निर्धारित

 लक्ष्य

 5346  पांचवीं  योजना  के  पहले  ae  में  केरल  Extension  of  Railway  facilities  to  Kerala

 राज्य  को  दी  जाने  वाली  रेल  सुविधाएं
 State  during  First  Year  of  Fifth  Plan  51

 Reported  Sale  of  Kerosene  Oil  in  the  Black 5347  मिटटी  के  तेल  की  कथित  चोर  बाजारी
 Market  it

 5348  राज्यों  में  सिचाई  को  सुविधाएं  Irrigation  Facilities  in  States  51.0

 5349  दि  इण्डस्टीज  Goods  booked  by  Digvijaya  Iron  Indus-
 tries  from  Bangroad  Station  in  Ratlam

 द्वारा  बांगरोद  रेलवे  स्टेशनਂ  Division,  Western  Railwa  52

 रेलवे  )  से  सामान

 की  बेकिंग

 5350  रेलवे  सुरक्षा  बल  पर  हुआ  वार्षिक  Annual  Expenditure  incurred  on  Railway
 3

 व्यय
 Protection  Force  e  ७

 5351  ग्वालियर  रेन्स  जावरा मगर  मिल्स  Demurrage  Charges  against  Gwalior  Ray-
 on,  Jaora  Sugar  Mills  and  Baroda

 Sugar aire  बड़ौदा  मगर  मिल्स  पर  Mills  53

 शुल्क  की  बकाया  राशि

 Scheduled  Caste  and  Scheduled  Tribe 5352  रेलवे  में  भ्रनुसुचित  तथा
 Vendors  in  Railways  54

 अनुसूचित  जनजाति  के  खोमचे  वाले

 5353  पूर्वोत्तर रेलवे  के  रेल  कर्मचारियों  Memorandum  against  rising  prices  by
 Railway

 Employees
 of

 North
 Eastern

 द्वारा  मंहगाई  के  fase  ज्ञापन  Railway  54

 5354  नोबल जीन का  खतरा  मलय  Retail  price  of  Novalgin  .  55

 5355  झ्र खिल  भारतीय tad  me  संघ  द्वारा  Work  to  Rule  by  All  India
 sed  56

 कामਂ  करने  की  धमकी
 Guards  Union

 5356  रेलवे  पर
 बेचे

 जाने  वाले  Food  Articles  Sold  at  Railway  Platforms  56

 खाद्य  पदार्थ

 और  बगहा  Conversion  of  Muzafiarpur-Raxaul  and 5357  मुजफफरपुर-रक्सौल
 Bogoha  via  Mothari  Line  into  Broad

 बरास्ता  मोतिहारी  छोटी  लाइन  को  Gauge  e  ञ्

 ब्राड गज लाइन गेज  में  बदलना

 (vii)
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 5358  तेल  संकट  के  पश्चात  (  Working  of  the  Drugs  (Price
 Control)  57 Order,  1970  after  Oil  Crisis

 रादेश  1970  की

 अन्विति

 5359  नियासीनामाइड  का  निर्माण  कौर  Manufacture  and  Supply  of  Niacynamide  58.

 सप्लाई

 Financial  Assistance  for  Irrigation 5360  महाराष्ट  में  सिचाई  योजनाओं  के
 Schemes  in  Maharashtra  .  59

 लिए  वित्तीय  सहायता

 5361  1973-74  में  पेटोल  तथा  अन्य
 Consumption

 of  Petrol  and  other  pet-
 01६0 oleum  Products in  1973-7. 2  TA  to  111  59

 पेटोलियम  उत्पादों  की  ख़पत

 5362  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  Construction  of  Power  Projects  in  Gujarat
 in  Fifth  Plan

 में  बिजली  capa  का

 निर्माण

 5363  राजस्थान-गुजरात  सीमा  पग  कान  Construction  of  Kadana  Dam  on  Rajas-
 than  Gujarat  Border .  60

 ata  का  निर्माण

 5364  गुजरात  में  बेरोजगार  स्नातकों  FOU etr  91  Dealerships  given  to  Unemploy-
 ed  Graduates  and  Engineers  in  Gujarat  60:

 इंजीनियरों को  पेट्रोल  की  डीलरशिप

 दिया  जाना

 5365  वर्ष  1974-75 में  बिजली  का  उत्पादन  Generation  of  Power  in  1974-75  61 *

 5366  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  द्वारा  Deployment  of
 Digitial  Seismic  Instru-

 ब ment  by  O  & ८  थ  GC  for  locating  Oil
 गजरात  में  तेल  art  क्षेत्रों का  पता  Bear.  ictures  in  Gujarat  61

 लगाने  के  लिये  डिजिटल  सीमित

 इन्स्ट्रमट  जाना

 5367  गुजरात  तेल  शोधक  कारखानों  से  Testing  of  Petro-Proteins  from  Gujarat
 Refinery  श  के  62

 पेट्रो-प्रोटीन का  परीक्षण

 5368  झंकबेश्वर में  बेंजीन  तथा  टायसन  का  Production  of  Benezen¢  and  Toluene  at
 Ankleshvar  °  62

 उत्पादन

 5369  कोसी  नदी  पर  बहुउद्देश्यीय बांध  तथा  Construction  of  Multi-purpose  Dam  and

 पनबिजली  परियोजना  का  निर्माण  Hydel  Project  on  River  Kosi  63

 5370  ग्राम्य  विद्युतीकरण  array  के  aoa  Assistance  to  Bihar  by  REC  ,  63

 बिहार को  सहायता

 5371  बिहार  में  बिजली  की  व्यक्ति  कटा  Capita  Availability  and  Consumption

 उपलब्धता तथा  उसकी  खपत
 of  Power  in  Bihar  कके  ¢  e  64

 (vill)
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 64 5372  न्यायाधिकरण  की  सीमा  Recommendations  of  Miabhoy  Tribunal

 far

 5373  उत्तर  रेलवे  में  सहायक  स्टेशन  Prom ELV  otion  course  for  ASMs  (Gr.  Rs
 ~  205-280)  t  Oo  station Statinn  Masters’  Grade

 मास्टर  (205-280  रुपए  (Northern  Railway) .  65

 का  को  स्टेशन  मास्टरों

 के  रूप  में  पदोन्नति  करने के  लिये

 यद ोन नति  प्रणाली

 5374  मथरा  से  जालंधर तक  तेल  की  Project  for  laying  oil  pipeline  rom
 Mathura  to  Jullundur  65

 लाइन  बिछाने  संबंधी  परियोजना

 5375  उद्योगों  में  काम  ताने  वाली  स्पिरिट  Demand  from  Government ( of  Madhya
 Pradesh  for  spirit  used in  Industries  66

 के  लिये  मध्य  प्रदेश  सरकार  की  मांग

 5376  पांचवीं  योजना  के  दूसरे  वर्ष  में  बिजली  Shortage  of  Power  during  Second  Year  of
 Fifth  Plan  66

 की  कमी

 5377  शभ्रहमदाबाद-बोताड  रेल  गाड़ी  तथा  Inconvenience  Suffered  by  Passengers  of
 Ahmedabad-Botad  Train  and  other

 अरन्य  रेलगाड़ियों  के  यात्रियों को  हुई  Trains  66.

 असुविधाएं

 5378  ग्रहमदाबाद  और  बम्बई के  बीच  चलने  Overcrowding  in  Fast  and  Express  Trains
 running  between  Ahmedabad  and  Bom- वाली  तेज  रफतार  वाली  तथा  एक्स  bay  ७  67

 प्रेस  गाड़ियों  में  भीड़-भाड

 5379  पश्चिम  रेलवे  पर  खान-पान  सुविचारों  Deteriorating  Catering  Facilities  on
 Western  Railway  67

 की  विगड़ती हुई  स्थिति

 5380  उत्पादन के  बारे  में  विश्व बैंक  Views  of  World  Bank  Team  on  Fertilizer
 Production  68

 दल  '  fare

 5381  भीमकुंड  बांध  का  स्थान  Site  for  Bhimkund  Dam  68

 382  उड़ीसा  में  झ्रानन्दपुर  दराज  Design  Discharge  of
 Anandpur  Barrage योजना  oat  डिस्चार्ज  Project  in  Orissa  69

 5383  केन्द्रपाड़ा  रेलवे  स्टेशन  faa  Electrification  of
 Kendrapara  Railway करण  Station  69

 5384  कोयले  की  कमी  के  कारण  झ्रासाम  में  Trains  cancelled  in  Assam  due  to  coal

 रह  की  गई  रेलगाडियां  shortage  69

 5385  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  आसाम  Laying  of  railway  lines  in  Assam  during

 में  रेल  लाइनों  का  निर्माण  Fifth  Five  Year  Plan:  170.0

 5386  सलफ्यरिक  अम्ल  के  समाज  प्रिया  पर  Fixation  of  price  for  Sulphuric  acid  on

 मलिक  निर्धारित  करना
 uniform  basis

 5387  पश्चिम  बंगाल  में  गाय घाट  के  Memoranda  submitted
 on  the  by-election ath  in  Wes to  Gaighata  I  र  ८5  t  Benga  81.0

 के  बारे  में  प्रस्तुत ज्ञापन

 (ix)
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 5388  हल्दिया  के  निकट  कंटाई  के  तटीय  Utilisation  of  full  capacity  of  salt  produc-
 tion  in  coastal  belt  of  Contai

 adjacent क्षेत्र  में  नमक  उत्पादन की  atl  to  Haldia
 क्षमता का  उपयोग

 5389  दामोदर  घाटी  निगम  के  तापीय  Supply  of  coal  to  DVC  Thermal  Plants  .  73

 बिजलीघरों को  कोयले  की  सप्लाई

 5390  समाचार-पत्तों के  पार्सल  पर  Issue  of  orders  LOL far

 3.0
 waiving  off  ‘under

 चा जस  को  समाप्त करने  के  लिये
 chargesਂ  on  parcel  of  newspapers

 आदेशों  को  जारी  करना

 5391 ढलाई  कर्मचारियों  के  लिये  वेतन  Rules  for  fixation  of  pay  and
 seniority

 for
 73 वरिष्ठता के  निर्धारण  संबंधी  (81150  ation  sta  .

 नियम

 5392  राज्यसभा  के  लिये  गुजरात  से  Election  to  Rajya  Sabha  from  Gujarat  74

 5393  राष्ट्रपति  का  Presidential  Elections  .  75

 5394  गुजरात  विधान  सभा  के  लिये  Election  to  Gujarat  Assembly  थक  75

 चुनाव J

 5395  ta  संवारा  में  गड़बड़ी  के  का  Loss  suffer  1  by  Railway  in  Gujaret  State
 duetodi  uption  in  train  services  5

 गजरात राज्य  में  रेलवे  दि

 हानि

 5396  कनिष्ठ  वेतनमान से  वरिष्ठ  वेतनमान  radation  of  of  rs  posts  from  junior
 scale  to  senior  s  e  e  e  e  76

 वाल  अधिकारियों के  पदों  का  दर्जा

 जाना

 5397  iva  उद्योग के  भारतीय  क्षेत्र  को  Guidelines  to  encourage  Indian  Sector  of

 प्रोत्साहित  करने  के  लिये  ania  Drug  Industry  ह  e  76

 5398  केन्द्रीयਂ  जल  at  विद्युत  प्रिया  द्वारा  Clearance  of  Irrigation  Projects  in  Cauvery
 Basin  by  77

 कावेरी  घाटी  में  सिंचाई की  परि

 योजना  को  स्वीकृति का  दिया  जाना

 5399  रेलवे  खड़गपुर में  अनुसूचित  Reservation  Order  of  SC/ST  in  Railway
 Workshop,  Kharagpur  e  e  e  7

 जाति/श्रनुसुचित  जनजाति  संबंधी

 5400  टायर  ग्रामोफोन  fears  Charges  of  Restrictive  Trade  Practices
 against  Tyre  Companies,  Gramophone कंपनियों  कौर  नायलोन  फिलामेंट  Record  Companies  and  Nylon  Filament
 Yarn  Companies  77 यान  कंपनियों  के  विरुद्ध  निबन्धात्मक  e

 व्यापार  प्रक्रिया  के  आरोप

 (x)
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 Report  submitted  by  Inspectors  appointed 5401  फ्राई  के  कार्यकरण
 to  investigate  into  thea  ffairs  of

 Cadbury की  जांच  के  लिये  नियुक्त  निरीक्षकों  78 Fry  (India)

 द्वारा  प्रस्तुत  किया  गया  प्रतिवेदन
 79 5402  हल्दिया उकेरा  संयंत्र  का  निर्माण  Construction  of  Haldia  Fertiliser  Plant

 5404  दामोदर  घाटी  निगम  द्वारा  विद्युत  Power  cuts  imposed  by  DVC  79

 में  को  गई  कठौती

 5405  '  चंडीगढ़  तथा  लुधियाना  के  बीच  रेल  Punjab  Government  -roposal  for  Rail
 Link  between  Chandigarh  and

 संपक  बनाने  संबंधी  पंजाब  सरकार  के  Ludhiana  80

 प्रस्ताव

 Visit  of  Indian
 Engineers

 of  CWPC  to 5406  केन्द्रीय जल  तथा  fara  ग्रा योग  के
 80

 भारतीय  इंजीनियरों का  नेपाल  का  दौरा
 Nepal

 5407  इस्पात  संयंत्रों  द्वारा  बिजलीघरों  Setting  up  of  Power  Houses  by  Steel
 8k

 की  स्थापना  Plants

 5408  तालों रामगण्डम  में  Construction  of  Fertiliser  Factories  at
 Karwa,  Talcher  and  Ramgundam  81.0

 उर्वरक  कारखानों स्थापना

 5409  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  भ्रायोग  द्वारा  Survey  conducted  by  CWPC  on  Rivers
 चि  82.

 कोसी  एवं  ब्रह्मपुत्र नदियों  का
 Kosi  and  Brahmaputra

 सब क्षण

 5410  बिजली  उत्पादन  के  at  में  भारत  Indo-Rumania  Talks  on  Power  Generation
 in  New  Delhi  82.

 शर  रूमानिया के  बीच  नई  दिल्‍ली

 में  बातचीत

 5411  भारत-रूमानिया के  बीच  तेल  की  Indo-Rumania  Discussions  on  Oil  Explo-

 खोज के  बारे  में  चर्चा  ration  3

 e 5412  नेपाल  में  करनली  विद्युत  परियोजना  Assistance  to  Karnali  Power  Project  in

 को  सहायता  Nepal  3

 5413  कोयले  के  बड़े  प्रयोक्ताओं  के  लिये  Own  Your  Own
 Wagon

 Scheme  for
 Big Coal  Users  ad  .  8  J *~

 अपने  वैगन  रखने  संबंधी  योजना

 5414  कर्नाटक  में  भ्रघानाशीनी पनबिजली  Aghanashini  Hydel  Project  in  Karnataka  84

 परियोजना

 5415  केरल  में  कुकिंग  गैस  का  वितरण  Distribution  of  Cooking  Gas  in  Kerala  84

 5416  केरल  के  विधायकों  के  प्रयोग  के  Supply  of  Railway  Coupon  Book  for  use
 of

 Renal?
 MLAs.  .  84

 रेलवे  कान  की  किताब

 की  सप्लाई

 5417  fade  में  मंडलीय  मुख्य  कार्यालय  Setting  up  of  Divisional  Headquarters
 office  at  Trivandrum  ्  85 की  स्थापना  करना

 5418  चित्तापुर रेलवे  में  शैड में  विस्फोट  Explosion  in  Chitpur  Railway  Shed  85

 (x1)
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 5419  1973  के  दौरान  .  तोड़-फोड़  तथा  Loss  suffered  by  Railways  on  account  of
 Subversive  Activities  and  -  Violent

 हिंसात्मक  आन्दोलनों  के  कारण  Agitations  during  1973

 रेलवे को  हुई  क्षति
 |

 Alleged  Attempt  made  by  a  Soldier  of 5420  रेलवे  सुरक्षा  सेना  के  एक  सिपाही

 दिल्ली  स्टेशन एक
 Railway  Security  Force  to  Rape  a  Lady

 86 Passenger  at  Delhi  Station

 महिला  यात्नी  के  साथ  बलात्कार

 करने  का  कथित  प्रयास

 5421  भारत  के  मुख्य  न्यायाधीश के  Petitions  Admitted  by  Special  Leave  in  the
 86 Court  of  Chief  Justice  of  India

 लय  में  विशेष  अनुमति  द्वारा  दाखिल
 याचिकाएं

 पश्चिम  बंगाल  की  विद्युत  Clearance  of  Power  Projects  in  West
 87 ara  को  स्वीकृति  प्रदान  किया  जाना  Bengal  ह  ल

 5423  पुरूलिया-कोटशिना  लाइन  को  बड़ी
 Conversion  of  Purulia-Kotshila  line  into

 लाइन में  बदलना  Broad  Gauge  line  87

 5424  नसराला  स्टेशन  पर  ...  की  88 Guard  Assaulted  at  Nasrala  Station

 पीट

 5425  फरवरी  दराज  वर्कशाप  को  पश्चिम  Transfer  of  Farakka  Barrage
 to  West  Bengal  .  orkshop  88

 बंगाल  को  हस्तांतरित करना
 5426

 बड़ी  सिंचाई  परियोजनाओं  का
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 लोक-सभा  वाद-विवाद  अनुदित

 LOK  SABHA
 DEBATES

 (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)

 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 2  1974/12 4a  1896

 Tuesday,  April  2,  1974/Chaitra  12,  1896  (Saka)

 लोक  सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 [  अ्रध्यक्ष  महोदय  पीठासोन  हुए  |

 (Mr.  SPEAKER  in  the  chair)  1

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तार

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 बर्मा  शेल  कालिंदी द्वारा  तेलशोधन  शुल्क  में  वृद्धि  किये  जाने  की  मांग

 *527-  थ्रो  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  पेट्रोलियम  alt  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  बर्मा  शेल  तथा  काल टैक्स  कम्पनियों a  भारत  में  अपने  तेलशोधन  शुल्क  में  वृद्धि  की

 मांग  की

 यदि  तो  क्या  इस  वृद्धि  की  मंजूरी  दिये  जाने  पर  पैट्रोलियम  उत्पादों  के  1
 ~

 1974  को  घोषित  किये  गये  ऊंचे  मूल्यों  में  और  अधिक  वृद्धि  atk

 इस  मामले  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  देवकान्त  :  जी

 और  (7)  मामले  की  सरकार  द्वारा  जांच  की  जा  रही  ह्

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  उत्तर  से  पर्याप्त  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  होती  मैं  मंत्री  महोदय  से  स्पष्ट

 रूप  में  यह  बात  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सच  है  कि  इन  दो  कम्पनियों  ने  विशेषतया  शोधित  तेल

 के  संदर्भ  में  जो  सरकार  ने  बातचीत  करके  सऊदी  भ्र रब  से  प्राप्त  किया  तेलशोधन  शुल्क  में  वृद्धि  की  मांग  की

 कौर  इसी  इस  समय  इन  कम्पनियों  की  मांग  का  area  कठिनाई  पैदा  करना  है  क्योंकि  वे  अपने

 से  भिन्न  ata  से  लाये  गयें  शोधित  तेल  का  शोधन  करना  नहीं  यह  बात  स्पष्ट  हो  ,  जाती

 है  कि  वे  कठिनाई  पैदा  करने  वाला  दृष्टिकोण  अपना  रही



 Oral  Answers  April 2,  1974

 श्री  देवकान्त  बिखरा  बर्मा  जस्सो  तथा  तीनों  तेल  कम्पनियों  की  सभी  शोधनशालायें

 गत  वर्ष  maid  1973 से  1974  भ्र शोधित तेल  का  भारतीय  तेल  निगम के  शोधक

 खानों के  रूप  में  शोधन  कर  रही  यह  कार्य  20  रुपये  प्रति टन  की  दर  पर  किया  जा  रहा  वे  इस

 दर
 को  बढ़ाकर  28  रुपये  प्रति  टन  करना  चाहती  हैं  परन्तु  तेल  निगम  इससे  सहमत  नहीं  हुमा

 उनसे  इस  विषय  पर  बातचीत  चल  रही  यह  भारतीय  तेल  निगम  तथा  इन  कम्पनियों  के  बीच

 वाणिज्यिक  स्थिति  परन्तु  किसी  भी  वृद्धि  के  लिये  सरकार  की  स्वीकृति  are  हमें  इस  वृद्धि

 में  भारतीय  तेल  निगम  से  ait  तक  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हनना  है  परन्तु  दर
 20

 रुपये  प्रति  टन

 से  बढ़ाकर  28  रुपये  प्रति  टन  करते  की  मांग  की  गई

 श्री  इन्द्रजीत गीत  :

 श्री  देवकान्त  बरुआ  उन्होंने  कुछ  कारण  बताये  कि  हमने  उन्हें  स्वीकार  नहीं  किया  उनमें  से

 एक  मत  है  कि  की  मात्रा  अधिक  होने  से  लागत  बढ़  गई  है  क्योंकि  उन्हें  केवल  सऊदी  अरब  से

 नहीं  अपितु  बसरा  का  तेल  भी  मिल  रहा  तेल  में  गंधक  की  मात्रा  अधिक  होने  से  संकरण  की  मात्रा

 वे  अधिक  बताते  इन  कम्पनियों  ने  इसीलिये  अधिक  दरों  की  मांग  की  परन्तु  भारतीय  तेल  निगम

 ने  इसे  स्वीकार  नहीं  किया  है  ate  ना  ही  कोई  प्रस्ताव  भेजा  यह  मामला  सरकार  के  विचाराधीन

 श्री  इन्द्रजीत गुप्त  :  मैंने  यह  स्पष्ट  प्रश्न  पूछा  कि  ये  कम्पनियां  जो  तेल  स्वयं  लातीਂ  हैं  उनकी उस
 तेल  की  शोधन  दरें  उस  तेल  की  शोधन  दरों  से  कम  हैं  जो  सरकार  स्वयं  अपने  साधनों  से  मंगाती  मैं

 यह  बात  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  दरों  में  जो  वे  कम्पनियां  चाहती  हैं  waar  जिसका  दावा

 करती  इस  आधार  पर  है  कि  शभ्रशोधित  तेल  के  स्रोत  उनके  भ्र पने  हैं  प्रथवा  तेल
 उत्पादन

 करने  वाले

 देशों  में  से  किसी  देश  से  सरकार  द्वारा  wet  श्राप  तेल  मंगाया  जाता  है  कौर  यदि  इसका  आधार  यही

 है  तो  सरकार उस  बात  पर  विचार ही  क्यों  करती  है  जो  भेदभाव  पूर्ण  है  तथा  जिसका  उद्देश्य  देश

 से  धन  कमाकर  बाहर  भेजना  है  कौर  जिससे  तेल  के  मूल्यों  में  भी  निश्चित  रूप  से  वृद्धि

 श्री  देव कान्त  बरूआ  इसका  प्राकार  उनकी  तेल  शोधन  लागत  है  ।  हमारी  wat  तेल
 शालाश्रों  में  हमारे  अनुभव  के  अधार  तेल  शोधन  लागत  पहले  20  रुपये  प्रति  टन  निकाली गई  थी

 हमने  सोचा  कि  20  रुपये  प्रति  टन  न्यायोचित  दर  है  कौर  उसी  आधार  पर  हम  उन्हें  भुगतान  कर  रहे
 गर्त

 भारतीय  तेल  निगम  दर  में  वृद्धि  करने  के  लिये  wat  तक  सहमत  नहीं  gat  परन्तु  यह
 बात  विचाराधीन  : ee ०  we  जेसे  ही  प्रस्ताव  प्राप्त  होता  उस  पर  विचार  किया  जाता

 श्री  so  एन०  भारतीय  तेल  निगम  द्वारा  तेल  शोधन  पर  वास्तव  में  कितनीਂ  लागत

 कराती  है  कौर  इन  कम्पनियों  ने  ऐसे  ही  तेल  के  शोधन  के  लिये  जो  दरें  मांगी  हैं  उन  दोनों  में  कितना

 अन्तर  है
 ?

 श्री  देव कान्त  बरुआ  :  शोधन  लागत  की  तुलना  केवल  सरकारी  क्षेत्र  की  समुद्रतटीय  शोधनशाल्ञाझं

 की  जा  सकती  मद्रास  तथा  सरकारी  क्षेत्र  की  दो  शोधनशालाओओं में  लागत

 एक  माननीय  कोयाली  भी  तो
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 श्री  देव कान्त  बरू  कोयाली  तेल  शोधनशाला  समुद्रतट से  दुर  हमारी  अपनी  शोधनशालाग्रों में में

 तेलशोधन पर  लगभग  इतनी  ही  लागत  आती है  जितनी  कि  हम  इस  समय  कम्पनियों  को  दे  रहें  हैं  ।

 श  ट्र कभी-कमी  घट  बढ़ भी  सकती  परन्तु  जैसा  कि  मैंने  बताया  य  QR  दि  सभी  पहलुओं  पर  विचार

 करके  निश्चित की  गई

 श्री  डी०  एन०  तिवारी  :  देश  की  अपनी
 तेल  शोधनशालाझओओं

 के
 अनुभव

 के
 श्रतुसार  क्या  स्थिति

 थ्री  देव कान्त  लागत  भिन्न-भिन्न  मद्रास  में  20  रुपये  से  भी  अधिक  कोचीन

 में  यह  थोड़ी  सी  ही  अधिक  है  ।  परन्तु  मूल  प्रश्न  यह  नहीं  ।  प्रश्न  यह  है  कि  wa  दर  20  रुपये  निश्चित

 इस  पर  उन्होंने  एक  वर्ष  कार्य  किया  ।  wa  वें  वृद्धि  करने  के  लिये  कह

 Shri  Madhu  Limaye  :  This  is  an  admitted  fact  that  all  the  Public  Sector  industries
 are  not  functioning  efficiently.  In  these  circumstances,  Processing  Cost  in  our  refineries
 will  definitely  be  more  as  compared  to  the  refineries  of  the  foreign  companies.  May  I  know
 as  to  why  the  government  do  not  decide  at  the  earliest  possible  opportunity  that  they  are
 not  going  to  accept  the  demand  of  the  Companies  ?

 Shri  D.K.  Borooah  :  The  decision  is  to  be  taken  by  I.O.C.  because  the  matter  15  stil
 under  consideration  between  I.O.C.  and  the  Companies.  We  will  give  our  opinion  as  and
 when  the  proposal  is  placed  before  us.

 श्री  राजा  कुलकर्णी  :  इन  दो  तेल  कम्पनियों  के  सम्बन्ध  में  यह  मानी  हुई  बात  है  कि  प्रशासित

 तेल  बेचने  वाली  विदेशी  शाखा ग्र ों का  होता है  कौर  बर्मा  शैल  तथा  काल टैक्स  तेलशोधक  कारखाने  केवल

 तेलशोधन  का  कार्य  करते  स्थिति  की  वास्तविकता  को  देखते  हुये  क्या  मंत्रालय  ने  यह  बात  मालूम  की

 है  कि  क्या  तेलशोधन  तथा  विपणन  कम्पनियों  के  बीच  कोई  वास्तविक  ठेका  है  ale  क्या  उसके  पुनरीक्षण

 की  आवश्यकता  क्या  इन  दो  कम्पनियों  की  तेलशोधन  की  दरों  में  करने  की  मांग  में  कोई  aif

 जो  देव कान्त  बुरा  मुझे  उसका  पता  नहीं  परन्तु  हम  तेलशोधन  दर  में  कोई  वृद्धि  करने  के

 सहमत  नहीं

 पांचवीं  योजना  के  प्रथम  वर्ब  में  केरल  के  लिए  सिंचाई  सुविधाश्रों  का  लक्ष्य

 *  528.
 श्रीमती  भादंवि  तन कप् पन

 :
 क्या  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  पांचवीं  योजना  के  प्रथम  वर्ष  में  केरल  राज्य  को  दी  जाने  वाली

 सिंचाई  सुविधाओं  के  लक्ष्य  के  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  कर  लिया

 यदि  तो  प्रतीक  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  तथा  प्रत्येक  परियोजना  की क्षमता कया  है ं?

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  सिंचाई एक  राज्य  विषय  भ्र ौर  सिचाई

 परियोजनाओं  राज्य  सरकारों  द्वारा  उनकी  विकासात्मक  योजनाओं  के  एक  भाग  के  रूप  में  क्रियान्वित  की

 जाती  1974-75  के  लिये  केरल  की  ation  योजना  को  ae  अन्तिम  रूप  दिया  जाना

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 श्रीमती  भागों  तन कप् पन  कया  केरल के  मुख्य  मंत्री  से  केरल  में  कुछ  परियोजनाओं  के  कायें  को

 पूरा  करने  के  लिये  योजना  में  नियत  राशि  के  अ्रतिरिक्त  केरल  को  300  लाख  रुपये  की  राशि  की  सहायता

 देने  हेतु  1973  में  कोई  पत्न  प्राप्त
 यदि

 तो  इस  सम्बन्ध  में
 क्या  कार्यवाही

 की

 गई  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  केरल  सरकार  ने  इस  वर्ष  के  आरम्भ  में  विशेष  सहायता  के  लिये  wat

 किया  वास्तव  1973  में  एक  अनमोल  प्राप्त  तरा  योजना  शझ्रायोग  ने  उस  पर  विचार
 किया  और  यह  निष्कर्ष  निकाला  कि  इस  वर्ष  वित्तीय  संकट  के  कारण  कोई  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  देना

 संभव  नहीं

 श्रीमती  भार्गवी  तन कप् पन :  क्या  झ्रापको  1973  में  मुख्य  मंत्री  से  कोई  पत्र  प्राप्त  gar

 तर tt  कृष्ण  चन्द्र  एक  पत्न  1973  में  प्राप्त  gar  ati  तब  से  स्थिति  में  कोई

 परिवर्तन  नहीं  gar

 श्रीमती  भादंवि
 :  बड़ी  कौर  बीच  के  स्तर  की  frat  सिंचाई  परियोजनायें

 वर्ष  1961

 में  आरम्भ  की  गई  उनमें  से  एक  भी  कभी  तक  पुरी  नहीं  हो  पाई  इन  सभी  परियोजनाओं को  शी

 ति शीघ्र  पुरा  करने  तथा  चलाने  के  लिये  सरकार  क्या  उपाय  कर  रही  है  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  केरल  परियोजनाओं  कई  वर्षों  से  चल  रही  हैं  शौर  मैं

 माननीय  fra  की  इस  बात  सहमत  हूं  कि  इन  परियोजनाओं  को  शीघ्र  पूरा  करने

 इनसे  लाभ  प्राप्त  करने  आवश्यकता है  ।  क्योंकि  योजना  को  afer  रूप  नहीं  दिया

 जा  सका  नियतन  इरादी  का  विवरण  देना  मेरे  लियें  संभव  नहीं  है  ।  सामान्य  विचार  यह  हैं  कि

 जो  परियोजनाओं  चल  रही  हैं  उनमें  से  भ्रमित  से  अधिक को  पुरा  किया  वहां  7  परियोजनाओं ak  कुछ

 मध्य स्तरीय  परियोजनायें  चल  रही  हमारा  विचार  उनमें  से  छः  को  पूरा  करने  कौर  पांचवीं  योजना  के

 दौरान  उनसे  लाभ  प्राप्त  करने  मध्य स्तरीय  परियोजनाओं  को  भी  पुरा  करने  का

 श्री  वयालार  रवि
 :  क्या  योजना  आयोग ने  विगत  is  वर्षों  अनिर्णीत  पड़ी  सात  अधूरी  परियोजनाओं

 को  पूरा  करने  का  सुझाव  दिया  क्या  वमनापुरम  परियोजना  सहित  अन्य  छोटी  सिंचाई  परियोजनाओं

 को  भी  आरम्भ  किया

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त
 :

 पांचवीं  योजना के  दौरान  चल  रही  सात  परियोजनाओं  में  से  6  को  पुरा

 करने
 का

 विचार  माननीय  सदस्य  ने  पुछा  है  कि  क्या  यह  कार्य  छठी  योजना  तक  चलता  रहेगा  कौर

 कुछ  नई  परियोजनायें  भी  area  की

 श्री  व्यालार  वना पुरम  परियोजना ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र पन्त  :  केरल  सरकार  ने  इसकी  सिफारिश  की  है  कौर  इस  परियोजना  को  सम्मिलित

 किया  गया  है  परन्तु  जब
 तक

 योजना  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दे  दिया  मैं  निश्चित  रूप  से  कुछ  नहीं
 कह  सकता |

 श्री  एन०  श्रीकान्तन  नायर :  क्या  मंत्री  महोदय  को  पता  है  कि  जैसा  ग्रांट  राज  किया  जा

 रहा  है  यदि  इसी  प्रकार  का  अबटन  किया  जायेगा  तो  इन  सात  परियोजनाओं  के  पूरा  होने  में  25  वर्ष

 शर  लगेंगे  ate  इनमें  से  प्रत्येक  की  चौगुनी  लागत  हो  यदि  तो  क्या  सरकार  कोई  ऐसी

 4
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 प्रणाली  निकालेगी  जिससे  शर  अधिक  धनराशि  दी  जा  चाहे  विश्व  बैंक  चाहे  किसी  अन्य  साधन

 जिससे  पांचवीं  योजना  अवधि  में  ये  परियोजनायें  पूरी  हो  सकें  ?

 को  कृष्ण  चन्द्र  मैं  इस  मामलें  में  सरकार  के  विचार  बता  चुका  इस  बात  से  मैं  सहमत

 हूं  कि  हमें  इनमें  से  भ्रधिकांश  परियोजनायें  पांचवीं  योजना  में  पूरी  करनी  चाहियें  ate  मेरे  विचार  से

 सरकार  का  विचार भी  उनमे ंसे  कम से  कम  को  पुरा  करने का  यदि  माननीय सदस्य  चाहते हैं

 कि  चल  रही  परियोजनाओं  पूरी  हों  तो  उसके  लिये  व्यवहारिक  उपाय  यही है  कि  बहुत  कम नई  परियोजनायें

 श्रीराम  की  जायें  उनकी  धनराशि  को
 चल  रही

 परियोजना ग्र ो ंमें  लगाया  जाये  ।  नई  परियोजनाओं

 प्रारम्भ  करने  में  कुछ  कठिनाइयां  भी  हैं  ।

 श्री  एन०  श्रोकास्तन  नायर  :  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  विश्व  बैंक से  कुछ  सहायता  जायेगी

 अथवा  केन्द्र  कुछ  सहायता  देगा  जिससे  कि  ये  परियोजनाओं  पुरी  की  जा  सकें  अ्रत्पथा  इनके  पुरी  होने  में  20

 वर्ष  और  लगेंगे  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  मुझे  तराशा  है  कि  उनका  विचार  सही  नहीं  उतरेगा ।

 रेलवे  कर्मचारियों  को  कृषि  के  लिये  दी  गई  कुल  रेलवे  भूमि

 *  550.  aft  राम  भगत  कया  रेल  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगें

 क्या  पिछले  एक  ag  में  रेलवे  कर्मचारियों  को  कृषि  के  लिये  कुछ  रेलवे  भूमि  दी  गई

 यदि  तो  ऐसे  नियतन  का  आधार  क्या  a

 है wa  तक  कुल  कितनी  भूमि  दी  गई

 रेल  मंत्रालय में  उपमंत्री  मुहम्मद  शो  कुरेशी  )  से  (7)  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 विंमान  हिदायतों  के  भ्रनुसार  स्टेशन  art  ate  रेलवे  बस्तियों  की  फालतू  ज़मीन  रेल  पल

 कर्मचारियों  की  सहकारी  कृषि  समितियों  को  oer  उपजात  योजनों  के  लिए  उपयुक्त  लाइसेंस  फीस  के

 भुगतान  पर  एक  वर्ष  या  दो  वर्ष  के  आधार  पर  ग्रावंटित  की  जाती
 हैं

 ।,  31  मान  1973  तक  क्लब

 लगभग  31,000  एकड  ज़मीन  अ्रावंटित  की  जा  चुकी  है  ।

 Shri  Ram  Bhagat  Paswan  :  The  Railway  Minister  gives  particular  attention  to  the
 I  want  to  know  w  hether  the  Government  has  adopted  any  principle wake  Sections.

 particularly  to  harijans  and  tribal  people  ? to  allot  Railway  land  to  Class  IV  employees,
 I  want  to  know  whet  her  this  allotment  of  Rail  way  land  is  made  for  the  tenure  of  service  of

 employees  or  it  continues  to  r  emain.  allotted  to  their  successors  ?

 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi  :  The  land  is  not  allotted  on  heritage  basis.  Itis  allotted

 on  the  basis  of  needs.  This  point  is  ta  ken  into  consideration  that  the  unutilized  land  is

 Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes.
 given  to  the  people  of  backward  classes,

 Shri  Ram  Bhag  at  Paswan  :  [  want  to  know  the  total  land  in  each  zone  at  present  which

 h  land  has  been  allotted  and  how  much  is  left  for  allotment?
 is  fit  for  allotment  and  how  muc

 May I  know  whether  the  remaining  land  will  05  allotted?
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 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi  :  We  have  in  all  1,25,993  acres  of  cultivable  land,  out  of
 which  30,949  acres  have  been  allotted  to  Railway  employees.  Eight  lakhs  four  thousand
 five  acres  of  land  has  been  allotted  to  the  people  other  than  Railway  employees.  About
 40  thousand  acres  have  been  given  to  State  Governments  and  the  remaining  cultivable  land
 is  46  thousands  87  acres.

 Shri  Ram  Bhagat  Paswan  :  Is  it.a  fact  that  sometimes  this  Railway  land  is  given  to
 other  people  and  not  allotted  to  Railway  employees  and  the  Settlement  officers  make
 settlement  according  to  their  will  ?  Will  the  Government  give  any  such  directive  to  settle-
 ment  officers  so  that  the  land  is  allotted  to  Railway  employees,  particularly  to  harijans  and
 tribal  people.

 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi:  Sometimes,  if  the  Railway  employees  are  not  ready  to
 take  land,  that  is  given  to  other  people.

 Shri  Ramavatar  Shastri  :  In  this  statement  it  has  been  mentioned  that  31  thousand
 acres  of  land  will  be  allotted  to  Railway  employees  or  their  Cooperative  farming  societie
 under  Grow  More  Food  Programme,  I  want  to  know  the  number  of  Railway  employees
 and  Cooperative  farming  societies,  separately  who  have  been  allotted  lands.  How  much
 foodgrains  were  produced  in  this  land  in  1973  so  that  the  country  may  know  whether  the
 land  is  being  utilized  or  not  and  whether  the  objectives  are  being  achieved  or  not  ?

 Mr.  Speaker  :  The  first  part  of  your  question  is  relevant.

 Shri  Ramavatar  Skastri  :  It  is  mentioned  in  the  statement  that  jand  is  given  to  grow
 more  food.  Are  more  foodgrains  being  produced  or  houses  are  being  constructed  there  ?

 The  land  ts Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi  :  Houses  are  not  being  constructed  there.
 given  only  for  producing  foodgrains.  We  cannot  say  how  much  food  has  been  produced
 because  we  take  rent  of  that  land  and  thus  we  earn  a  revenue  of  Rs.  12  lakhs  per  annum.  | ह६
 shows  that  lands  are  being  utilized  by  the  people  to  whom  they  have  been  allotted.

 श्री  विश्व  नारायण  प्रत्येक  क्षेत्र  में  रेलवे  कर्मचारियों  की  सहकारी  कृषि  समिति  कितनी

 हैं  उन्हें इस
 बात  की  जानकारी है  कि  कुछ  रेलवे  कमेंट्री ऐसी  भूमि  बाहरी  व्यक्तियों

 को  az

 पर  दे  देते  हैं  ae  इस  प्रकार  जमींदारी  प्रथा  को  चला  रहे

 श्री  मुहम्मद  शफी  चल  जहां  तक  भ्रान्ति  प्रश्न  का  सम्बन्ध  नियम  यह  कहता  है  कि  जमीन

 केवल  वास्तविक  काश्तकार  को  दी  प्रत्येक  क्षेत्र  में  सहकारी  कृषि  समितियों  के  बारे  में  मुझे  पूर्व

 सुचना  चाहिये  ।

 Shri  Shankar  Dayal  Singh  :  Earlier  the  hon.  members  had  demanded  in  this  House
 that  the  land  which  is  allotted  to  Railway  men  should  be  allotted  to  landless  people  and
 harijans.  1  want  to  know  whether  the  Government  propose  to  formulate  any  such  rule
 under  which  the  landless,  the  unemployed  and_harijans  are  xiven  Railway  Jand  ?

 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi  :This  suggestion  has  already  been  accepted  that  such  ‘land a
 should  be  given  to  harijans,  Scheduled  Tribes  and  educated  unemployed  agricultural]
 graduates.

 Shri  Shankar  Dayal  Singh  :  How  many  such  persons  have  been  given  lands  ?

 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi  This  Scheme  has  been  implemented  this  year.  The
 figures  regarding  such  allottees  of  land  are  not

 available  with  me  at  present.

 Shri  Mohammad  Ismail  :  You  have  made  arrangement  to  allot  land  for  cultivation
 but  there  are  a  number  of  refugees  in  my  state  who  are  running  their  small  shops  temporarily
 on  that  land  and  thus  earning  their  livelihood  particularly  in  24  Parganas.  B  ut  they  are
 evicted  from  time  to  time  whereas  that  land  is  lying  vacant.  What  is  your  opinion  in  this
 regard  ?
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 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi  :  It  is  not  a  question  of  opinion  butitisa  pr  ogramme
 not to  evict  any  body  but  to  help  them  in  settling  down.

 श्री Uo  ho  एस०  चूंकि  रेलवे  प्रशासन  के  पास  काफी  मात्ना  में  जमीन  उपलब्ध  है

 और  उन  जमीनों  पर  रिक  अन्न  उपजाना  आ्रावश्यक  है  तो  कया  सरकार  विचार उन  लोगों  को  जमीन

 देने  का  है  जो  भूमिहीन  हूँ  ताकि  गहन  खेती  की  जा  उन  भूमिहीन  व्यक्तियों  को  प्राथमिकता

 न  देकर  रेलवे  कर्मचारियों  को  प्राथमिकता  क्यों  दी  जाती  है  जिन्हें  नियमित  aaa  मिलता  है  तथा  जिनकी

 आय  का  साधन  है  ॥

 श्री  मुहम्द  शफी  कुरेशा  :  प्राथमिकता  हमेशा  भूमिहीन  व्यक्तियों  को  दीਂ  जाती  है  न  कि  उनको

 जिनके  पास  पहले  से  जमीन  है  ।

 Shrimati  Mukul  Banerji  :  The  hon.  Minister  has  stated  that  their  programme  is  not
 to  evict  people  but  to  help  them  in  settling  down,  then  why  notices  have  been  served  to  the

 people  who  have  settled  near  the  Railway  line  at  Minto  Road?

 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi  :  The  reason  is  that  that  land  is  not  meant  for  cultivation
 but  itisa  residential  land  and  that  have  been  occupied  forcibly.  But  inspite  of  this  those
 persons  are  not  being  evicted  who  occupied  it  forcibly  before  1972.  Only  those  persons
 will  be  evicted  who  occupied  it  after  that  period  and  they  will  be  settled  elsewhere.

 Shri  Rana  Bahadur  Singh  :  May  I  know  whether  any  such  incidents  have  been  brought
 to  the  notice  of  the  hon.  Minister  where  poor  farmers  have  been  given  Railway  land  at
 Yower  rates  but  when  the  crop  is  ready  the  notices  are  given  for  the  realisation  of  the
 amount  ten  times  more  than  the  amount  fined  originally.  \

 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi:  | है  the  hon.  Member  brings  such  a  case  to  my  notice,
 will  look  into  that.

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  के  कर्मचारियों  ढारा  किये  wa  वाले  आन्दोलन  के  कारण  बम्बई

 के  निकट  गहरे  समुद्र  में  तेल  को  छिद्र  में  विलम्ब

 र्

 ै  534.  at  पुरूषोत्तम  काकोडकर

 श्री  डी०  डो०  देसाई

 क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तेल  तथा  प्राकृतिक  ta  आयोग  के
 *

 कर्मचारियों  के  दो  मुख्य  संघों  द्वारा  प्रबन्धकों

 के  विरुद्ध  किये  जाने  वाले  भ्रान्दोलन  के  कारण  बम्बई  के  निकट  गहरे  समुद्र  में  छिद्रण  कार्यों  में  विलम्ब

 em

 यदि
 तो

 क्या  इस  बात  के  लियें  कोई  प्रयास  किये  गये  हैं  कि  आन्दोलन  न

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  देव कान्त  झर  बम्बई  अपतटीय

 योजना  में  नियुक्त  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग के  कर्मचारी  अतिरिक्त  बम्बई में  रिहायशी  मकानों

 की  पारी को  थोड़ी  wafer  श्र  पारी-व्यक्तियों  को  बम्बई से  तक  समुद्री  aft

 वहन  क्रि  बजाय  हेलिकॉप्टर  से  लाने  ले  जाने  ae  जैसे  कुछ  मामलों  के  बारे  में  आन्दोलन  करते  रहे
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 आयोग  इन  कर्मचारियों  की  सभी  उचित  मांगों  को  पुरा  करने  के  प्रयत्न  कर  रहा  उदाहरण

 के  तौर  पहले  के  कठिन  ड्यूटी  व्यसन  मकान  किराया  भत्ते  तथा  विशेष  विक्षोभ  भत्ते
 अन्य  भत्तों  के  अतिरिक्त  सम्राटਂ  में  व्यसन  कार्य  करने  वाले  व्यक्तियों  तिमाही  कार्य  निष्पादन

 प्रोत्साहन  के  रूप  में  अतिरिक्त  स्थानीय  परिवहन  सम्बन्धी  प्रभारों  के  भुगतान  तथा  द्वारा

 यात्राਂ  भत्ता  दिये  जाने  की  मंजूरी  दे  दी  गई  इसके  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग

 चारियों  को  रिहायशी  मकान  दिलाने  के  प्रयत्न  कर  रहा  पारी  व्यक्तियों  को  बम्बई  से  सागर  सम्राट

 तक  हैलीकाप्टर  द्वारा  ले  जायें  जाने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  रहा  कर्मचारियों  द्वारा
 ५
 ऐसे  मामलों  पर  किये  जा  रहे  ग्रास्दोलन से  बम्बई  हाई  में  किये  जा  रहे  व्यसन  कार्यों  की  प्रगति  पर  कोई

 बुरा  प्रभाव  नहीं  पड़ा

 श्री  पुरुषोत्तम  काकोडकर  :  माननीय  मंत्री  ने  सबको  सतुष्ट  करने  का  प्रयास  किया  संस्कृत की

 एक  लोकोक्ति  के  अनुसार  संतोष  सबसे  बड़ा  सुख  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  आन्दोलन  हो  रहा

 किन्तु  इसका  काम  पर  बुरा  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  ake  इसलिये ag  प्रसन्न  यदि  झ्रान्दोलन  स्थायी  रूप
 से  जारी  रहे  कौर  इससे  काम  पर  भ्र  प्रभाव  न  तो  क्या  सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये

 कोई  तरीका  ढूंढ  निकालने  पर  विचार  करेगी  कि  विशेषकर  तेल  खोजने  जैसी  ऐसी  परियोजनाओं  में  इस

 प्रकार  के  आन्दोलन न  हों  ।

 at  देव कान्त  निश्चित  रूप  से  बेहतर  सेवा  शर्तों  की  मांग  करना  श्रमिकों  का  अ्रधिकार  हैं

 शर  मैं  उनकी  दशा  के  बारे  में  पुरी  तरह  सहमत  यह  सुनिश्चित  करना  भी  सरकार  की  जिम्मेदारी

 है  कि  यथासंभव  उनकी  उचित  मांगों  को  स्वीकार  किया  मैं  अप्रसन्न  नहीं  हूं  कि  वे  ये  मांगें

 कर  रहे  मेरे  विचार  में  ये  मांगें  करना  उनका  पूर्ण  अधिकार  विशेष  रूप  से  उनके  द्वारा  किंग  गए

 अच्छे  काम  को  देखते  हुये  ।  मैं  उनके  द्वारा  किए  गए  काम  के  लिये  उनका  arene  हूं  शर  मुझे  आशा  है

 कि  हम  उन्हें बे  सुविधाएं  देने  में  समथे हो  जायेंगे  जिनकी  उन्होंने मांग  की

 उन्होंने  दो  या  तीन  सुविधाओं  की  मांग  की  एक  मांग  पारी  को  बदलने  के  बारे  में  लगातार

 15  दिन  काम  करने  की  बजाय  वे  7  दिन  लगातार  काम  करना  चाहते  ऐसा  करना  संभव  नहीं

 हमने  संसार  भर  में  पूछ-ताछ  की  छिद्रण  कामिक  15  दित  की  एक  पारी  में  काम  करते  हैं  र  उसके

 पश्चात्‌  वे  एक  सप्ताह  के  लिये  वापिस  चले  जाते

 इसके  अतिरिक्त  उन्हें  जहाज़ों  द्वारा  भेजने  में  काफी  समय  लग  जाता  हम  वहां  जाने  हेतु

 उन्हें  विशेष  भत्ता  रहे  इस  बीच  हम  हैलीकापूटर  प्राप्त  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हम  वायु

 सेना  से  हैलीकापूटर  प्राप्त  करते  परन्तु  उनकी  कठिनाइयां  हम  उन्हें  ले  जाने  के  लिये

 हैलीकापूटर  किराये  पर  लेने  की  वांछनीयता  पर  बिचार  कर  रहे  हैं  ।  यह  हमारे  हित  की  ही  बात  है

 कि  काम  करने  वालों  को  तट  से  जहाज़  तक  ले  जाने  में  कम  से  कम  समय  लगे  ।

 जहां  तक  श्रीवास  समस्या  का  संबंध  जैसाकि  श्राप  सबको  बम्बई  में  निवास-स्थान

 प्राप्त  करना  बहुत  ही  कठिन  हम  महाराष्ट्र  आवास  बोरे  के  द्वारा  कुछ  मकान  प्राप्त  करने  का  प्रयास

 कर  रहे  इसी  बीच  हमने  कुछ  भूमि  खरीदने  का  प्रयास  भी  किया  ताकि  हम  उनके  लिये  स्थायी

 रूप  से  मकान  बना  सकें  ।  जहां  तक  मुझे  याद  हम  समय  उन्हें  30  प्रतिशत  की  दर  से  मकान  किराया

 भत्ता दे  रहे
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 i

 हम  उन्हें वेतन  का
 40  प्रतिशत  कठिन  AN  भत्ते  के  रूप  में  भी  दे  रहे  हैं  and  कि  यह

 640

 रुपये  से  भ्रमित  नहीं  हम  उन्हें  बम्बई  तट  दूर  परियोजना  को  समय  एक  महीने  का  वेतन  एक

 मुश्त  एक  विशेष  प  भी  देते  जो  वापस  नहीं  लिया  जाता  ।  इसके  20

 प्रतिशत  का  छिद्र  भत्ता  भी  दिया  जाता  हम  छिद्र  ठेकेदार  के  परियोजना  प्रबंधक  झर  तेल  तथा

 प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  किये  गए  मूल्यांकन  के  उनके  काम  को  देखते  हुए  उन्हें  तीन  महीने  में

 एक  बार  कार्य  प्रोत्साहन  के  रूप  में  वेतन  की  40  प्रतिशत  राशि  तक  भुगतानਂ  करते  मैं  केवल  यही

 कहू  सकता  हूं  कि  हम  न  केवल  उनकी  मांगों  प्रतीत  अपनी  आवश्यकताओं  पर  भी  पूरी  निगरानी

 रखे  हुए  हमें  are  है  कि  हम  इस  काम  जो  उन्हें  करने  के  लिये  सौंपा  गया  सर्वोत्तम  हितों
 को  देखते  हुये  इस  समस्या  का  समाधान  करने  में  समर्थ  हो  जायेंगे  ।

 पुरूषोत्तम
 काकोडकर  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  इस  आन्दोलन  का  काम  पर  बुरा  प्रभाव

 नहीं  पड़ा

 meat  महोदय  :  माननीय  मंत्री  ने  इसका  उत्तर  पहले  ही  दे  दिया

 श्री  पुरूषोत्तम  काकोडकर  :  हड़तालों  की  वर्तमान  स्थिति  में  इस  तेलਂ की  छिद्रण  शादी के

 SE  ATS  कब  तक  हम  तेल  तथा  इसके  उत्पाद काम  को  पुरा  करने  में  मंत्री  महोदय  को  कितना  समय  लਂ

 के  उत्पादन की  करें  ?

 को  देव कान्त  बरूआ
 :

 शब्द  का  उपयोग  किया  गया  मुझे  खेद  है  कि  मैंने  भी  इस

 शब्द  का  उपयोग  भी  किया  किन्तु  यह  शब्द  ठीक  नहीं  श्रमिकों  दवारा  निरन्तर  मांगें  की  जाती

 ग्रुप  उन्हें  संतुष्ट  नहीं  कर  यह  बात  नहीं  है  कि  वें  बाद  में  बेहद  जीवन  यापन  स्तर  की  मांग

 न  mel  यह  तो  निरन्तर  प्रक्रिया  है  atk  amt  विचार  करते  समय  हमें  इस  मामले  पर  श्रमिक  वर्ग  से

 चर्चा  करनी  होगी  ।  फिर  हम  सदस्यों  का  पता  लगाने  का  प्रयास  कर  रहे  इस  में  समय  लग  सकता

 क्योंकि  कुछ  चीजों  को  प्राप्त  करना  हमारे  से  बाहर  उदाहरण  के  तौर  हैलीकाप्टर की

 बात  हम  हैलीकाप्टर  किराये  पर  लेने  का  प्रयास  कर  रहे  ग्रा वास  स्थानों  की  बम्बई  में  भ्रत्यधिक

 कमी  है  ae  हम  महाराष्ट्र  सरकार  के  सौहार्द  से  मकान  प्राप्त  करने  प्रयास  कर  रहे  मुझे  आशा

 है  कि  हम  इन  areal  का  शीघ्र  ही  समाधान  कर

 जहां  तक  मुख्य  काम  का  संबंध  यह  बहुत  बड़े  पैमाने  पर  होगा  कौर  यह  लगातार  होता  रहेगा
 mat  यह  नहीं  कहा

 जा
 सकता  कि  हम  इस  काम  को  कब  तक  पूरा  कर  क्योंकि  गहरा  समुद्र  बहुत  बड़ा

 क्षेत्र  इस  क्षेत्र  में  लगातार  form  का  काम  होता  मेरे  विचार  में  तीन  वर्षों  में  कम  से  कम  कुछ

 तेल  प्राप्त करना  संभव  हो

 श्री  बी०
 ato  नायक :  क्या  मैं  यह  जान  सकता  हूं  कि  क्या  इस  तथ्य  को  देखते  हुये  कि  बहुत

 बड़े  क्षेत्र  में  तेल  मिलने  की  संभावना  इस  देश  में  तट  दूर  छिद्र  कर्मचारियों  की  कमी  है  जिसके  कारण

 बम्बई  के  गहरे  समुद्री  क्षेत्र  में  कौर  अधिक  सम्राटोंਂ  का  प्रयोग  नहीं  किया  जा  सकेगा  ?  क्या  मैं  यह

 जान  सकता  हूं  कि  क्या  मंत्री  महोदय  यह  ठीक  समझेंगे  कि  उस  क्षेत्र  में  इस  प्लेटफार्म  छिद्र  को  देखने

 के  लिये  एक  संसदीय  प्रतिनिधिमण्डल  ताकि  हम  स्वयं  इस  काम  को  होते  देख
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 श्री  देव कान्त बरूआ  :  जहां  तक  कर्मचारियों  की  कमी  संबंध  यह  इस  लिये  है  कि  लोगों

 को  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  का  अवसर  प्राप्त  नहीं  किन्तु  राज  कमी  प्लेटफाम  की
 न  कि

 चोरियों  की  क्योंकि  लोगों  को  प्रशिक्षित  किया  जा  सकता  है  ate  यह  प्रमाणित  चुका  है  कि  हमारे

 तकनीकी  कर्मचारी  संसार  में  किसी  भी  देश  की  तरह  अच्छे  इस  विशेष  जहाज़  का  कप्तान  एक  भारतीय

 कप्तान  सुलीकार  यद्यपि  यह  काम  अमरीका  के  विशेषज्ञों  के  सहयोग  से  चल  रहा

 जहां  तक  उस  क्षेत्र  में  संसद  सदस्यों  के  जाने  का  संबंध  मैं  तो  इस  सभा  का  सेवक  हूं  शर  यदि

 सदस्य  वहां  जाना  चाहते  हैं  ,  तो  निश्चित  रूप  से  उनके  वहां  जाने  का  स्वागत  किया  उनके  वहां

 जाने  का  प्रबन्ध  हेलीकॉप्टरों  की  उपलब्धता  को  देखते  हुये  किया  जा  सकता

 श्री  राजा  कलकर्णी  :  श्रीमान  सबसे  पहले  आपको  यह  निश्चय  करना  होगा  कि  क्या  दिये  गए

 ae  तथा  प्रश्न  के  बीच  कोई  संबंध  क्योंकि  मैं  यह  समझता  हूं  कि  यह  प्रश्न  अ्रधिकारियों  के  संघों  से

 है  और  उत्तर  कर्मकारों  के  सम्बन्ध  में  कभी  तक  गहरे  समुद्र  में  कार्य  कर  रहे  कर्मकारों  द्वारा  कोई  श्रान्दो

 लग  नहीं  किया  गया  जहां  वे  छिद्र  के  काम  में  लगे  हुए  मैं  भी  वहा ंके  कर्मकारों के के  संघों में
 a

 से  एक  का  रहा  हूं  र  वहां  कोई  भी  आन्दोलन  नहीं  हुम  हालांकि  वे  मांगें करते  रहे  ध

 जिनका  मंत्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  में  उल्लेख  किया  अधिकारी  संघों  द्वारा  आन्दोलन  किया  जाता

 है  तथा  इन्हीं  के  द्वारा  काम  बन्द  करने  की  धमकी  भी  दी  जाती  रही  विशेष  रूप  से  यह  प्रश्न  तेल  तथा

 प्राकृतिक  गेस  ora  के  दो  wer  संघों  के  बारे  में  किया  गया  इस  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया

 |  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या

 महोदय  प्रश्न  श्री  काकोडकर  ने  किया  ate  उसका  उत्तर  मंत्री  महोदय  ने  दिया

 वे  दोनों  ही  संतुष्ट

 श्री  राजा  कुलकर्णी  मैं  इसीलिये  यह  मामला  gor  रहा  हूं  कि  श्राप  को  इस  बात  का  निर्णय

 करना  होगा  कि  क्या  प्रश्न  श्र  इसका  उत्तर  परस्पर  सम्बद्ध  हैं
 ।

 meat  महोदय  :  मैं  उत्तर के  बारे  में  चिन्तित  नहीं  क्योंकि  सदस्य  और  मंत्री  दोनों

 संतुष्ट

 श्री  राजा  कुलकर्णी  मेरा  कहना  यह यह  है  कि  द्वितीय  श्रेणी  के  कर्मचारियों  का  संघ  उन  में
 भी

 उत्तेजना है

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  इसका  उत्तर  द  ।

 श्री  राजा  कुलकर्णी  :  उन्होंने  इसका  उत्तर  नहीं  दिया

 अध्यक्ष  महोदय
 वह  तभी  उठेंगे जब  श्राप  बैठ

 जैसा  मैंने  पहने  कहा  कि  आन्दोलन  शब्द
 श्री  देव कान्त  :  मेरा  निश्चित  विचार  यह

 का  इस  संदर्भ  में  प्रयोग  बिलकुल  ठीक  नहीं  किस्  जब
 मैंन

 वर्गਂ  कहा  तो  मैंने  अधिकारियों

 को  भी  शामिल  कर  लिया  चूंकि  मैं  जाति-प्रथा  में  विश्वास  नहीं  इसलिये  मेरा  यह  विश्वास

 नहीं  है  कि  aferatfeat  कौर  कर्मकारों  के  बीच  किसी  प्रकार  का  वर्ग  भेद

 साधनों  :  कसा  चातुर्येपूर्ण  उत्तर  दिया  गया
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 अध्यक्ष  कुमारी  कमला  कुमारी--उपस्थित  नहीं  है ं।

 श्री  बसंत  साठे--वह भी  नहीं

 श्री  एस०  बी०ਂ  पाटिल--वह  भी  उपस्थित  नहीं  है ं।

 श्री  मुख्तियार  सिह  मलिक--श्रनुपस्थित

 निहार

 तट  दूर  तेल  की  खोज  के  लिए  विदेशी  तेल  फर्मों  को  अनुमति  देना

 *  538.  श्री  निहार  भास्कर

 क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हिन्द  महासागर  में  तेल  के  लिये  तट  दूर  छिद्र  के  लियें  कुछ  बिदेशी  तेल

 फर्मों  को  भ्र नुम ति दी  है  ;

 यदि  हां  तो  एसी  विदेशी  फर्मो  के  नाम  क्या  शौर

 करार  की  मुख्य  शर्तें क्या

 पेट्रोलियम  श्र  रसायन  मंत्री  देवकान्त
 :  जी  ।  कुछ  अपतटीय  क्षेत्रों  में

 तेल  विकास  एवं  उत्पादन  कार्य  कुछ  चुने  हुए  विदेशी  पार्टियों  के  साथ  बातचीत  चल  रही
 इस  समय  इस  सम्बन्ध  में  किसी  के  ब्यौरे  देता  जनहित  में  नहीं

 हा  उठता | झर

 ot  निहार  भास्कर  :  बम्बई  के  गहरे  समुद्र  में  हाल  में  मिले  तेल  को  देखते  हुये  मैं  सरकार  से

 यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  कया  ae  अरन्य  ऐसे  क्षेत्रों  में  जहां  तेल  पाये  जाने  की  सम्भावना  बड़े  पैमाने

 पर  कार्य  करना  उचित  समझती  कौर  इस  तथ्य  को  देखते  हुये  कि  हमें  अपने  देश  में  विशेष  जानकारी

 प्राप्त  नहीं  है  श्र  इसे  प्राप्त  करने  में  वर्षों  लग  क्या  विदेशी  सहयोग  तथा  विशेष  जानकारी

 प्राप्त  करनें
 म

 शीघ्रता  की  ताकि  हम  wer  क्षेत्रों  में  भी  काम  कर  सके
 ?

 श्री  देव कान्त  बरुआ  हमारा  ऐसा  ही  इरादा

 श्री  इन्दजोत  कया  मैं  यह  जान  सकता  हूं  कि  बातचीत  इस  समय  की  जा  रही

 उसका  उद्देश्य  केवल  विदेशी  तकनीकी  जानकारी  तथा  विशेष  ज्ञान  प्राप्त  करना  है  waar  विदेशी  इक्विटी

 पूंजी  प्राप्त  करने  के  प्रस्ताव  भी

 मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  इन  विदेशी  फर्मों  में  से  जिन  के  साथ  वार्ता  की  जा

 रही  कोई  फर्म  यह  भी  प्रस्ताव  कर  रही  है  कि  पाये  जाने  वाले  तेल  का  एक  भाग  निर्यात  के  लिये

 उन्हें

 श्री  देव कान्त  वे  छिद्र  ठेकेदारों  अथवा  छिद्र  हेतु  सामान्य  ठेकेदारों  के  रूप  में  काम

 कर  रहे  इसलिए  सरकार  द्वारा  इंस  प्रकार  का  कोई  पूंजी  निवेश  नहीं  किया  गया  किसी
 हिस्से  की  परिकल्पना  नहीं की

 we  x)
 गई  ह  जहां  तक  यह  प्रश्न  है  fe  क्या  उनमें  तेल  में  से  हिस्सा  दिया
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 जाना  चाहिये  अथवा  उन्हें  केवल  शुल्कों  के  रूप  में  भुगतान  किया  जाना  इस  बात  के  बारे  में

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  इस  प्रकार  वे  तेल  का  हिस्सा  भी  ले  सकती

 श्री  देवकान्त  मैं  माननीय  सदस्य  की  बात  की  पुष्टि  नहीं  करुंगा  ।

 पो ०  भारत-सोवियत  मैत्री  संधि  के  एक  खण्ड  के  प्रसार  तेल  की  खोज  के

 मामले  में  सोवियत  संघ  से  सहयोग  एवं  विशेष  जानकारी  प्राप्त  की  जानी  मैं  यह  जानना  चाहता

 हूं  कि  क्या  सरकार  इस  संधि  के  अनुसरण  में  सोवियत  संघ  की  सरकार  से  कोई  बात  चीत  कर  रही

 श्री  देव कान्त  उसके  अनुसरण  में  तथा  सोवियत  संघ  के  साथ  ya  के  सहयोग  को  देखते

 हमने
 पहले  ही  तन्दूर  छिद्र  भारत  के  विभिन्न  भागों  में  भूमि  पर  छिद्र  करने के  लिये

 सोवियत  संघ  के  साथ  बड़े  पैमाने  पर  समझौते  किये  हमारे  क्षेत्र  में  तट दूर  छिद्र  के  लिये  हमारा

 एक  मात्र  सहयोगी  सोवियत  संघ  ही  है  ?  किन्तु  जहां  तक  तट  दूर  छिद्र  का  संबंध  इस  लाइन  में

 सोवियत  संघ  को  विशेष  ज्ञान  प्राप्त  नहीं  तौर  इस  संबंध  में  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 श्री  बी०  ate  नायक  :  बम्बई  के  गहरे  समुद्र  में  छिद्र  का  स्थान  तट  से  काफ़ी  दूर  है
 और

 जहां  तक  मैं  जानता  हुं  इस  देश  की  जल  सीमा  से  बाहर  संयुक्त  राष्ट्र  में  सागर-तल  विवाद
 के

 नाम

 से  विवाद  चल  रहा  क्या  हाई  नाम  के  इस  क्षेत्र  हमारे  द्वारा  छिद्र  का  कार्य  आरम्भ

 किये  जाने  पर  किसी  अन्य  देश  ने  आपत्ति  उठायी  क्योंकि  यह  क्षेत्र  खुले  समुद्र  में  है
 ?

 कया  कोई  ऐसा

 अन्तर्राष्ट्रीय  अ्रथवा  राष्ट्रीय  कानून  है  जो  एक  देश  को  रोकता  ताकि  हम  उपयुक्त  कार्यवाही
 कर

 सकें
 ?

 श्री  देव कान्त  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिस  पर  निश्चित  रूप  से  विचार  करना  होगा
 ।

 किन्तु  एक  बात  निश्चित  हमें  इस  पर  गम्भीर  है  कौर  हम  किसी  दूसरे  देश  द्वारा  इन  क्षेत्रों

 में
 for

 किये  जाने के  किसी  प्रकार  के  प्रयास  का  पूरी  तरह  विरोध

 श्री  एस०  vo  शमीम  :  इस  प्रश्न  को  कार्यवाही  वृत्तान्त  से  निकाल  दिया  जाना  चाहिये
 ।

 गंडक  परियोजना का  पुरा  होना

 *540.  श्री  विभूति  सिश  क्या  सिचाई
 ai  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  सरकार  ने  गंडक  परियोजना  को  ger  करने  के  लिये  कोई  निश्चित  तिथि  निर्धारित

 की  और

 यदि  तो  कौन  सी  तिथि  निर्धारित  की  गई

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 सिद्धेश्वर  :

 :  गण्डक

 परियोजना  पर  कार्य के  1976-77  तक  पूर्ण  होने  की  संभावना

 Shri  Bibhuti  Mishra  :  I  would  like  to  know  as  to  how  many  times  target  dates  were

 changed  since  the  inauguration  of  the  Gandak  Project  and  the  reasons  for  not  implement  ing

 the  project  within  the  target  date  ?  Will  the  Gandak  Project,  be  completed  within  the

 target  pierod  of  1976-77  as  finally  fixed  by  the  Government  ?
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 ee  es  ee  ाानायनयवययाथनवन

 Shri  Siddheshwar  Prasad  :  This;Gandak  Project  is  being  implemented  by  the  Govern-
 ments  of  U.P.  and  Bihar.  We  have  been  telling  the  House  the  facts  which  were  based  on  the
 information  conveyed  the  usin  regard  toto  implementation  date  by  the  said  Governments.
 We  have  now  been  told  by  the  Governments  of  U.P.  and  Bihar  that  the  Gandak  Project

 is  likely  to  be  .completed  in  1976-77.

 Shri  Bibhuti  Mishra  :  Mr.  Speaker,  Sir,  in  view  of  the  facts  that  there  is  inflation,
 one  hundred  and  twenty  crores  of  rupees  have  already  been  spent  on  it,  three-four  lakhs
 acres  of  land  is  irrigated,  the  entire  investment  has  been  made  by  the  Centre  and  all  the
 ‘Central  Ministers  say  that  there  is  joint  responsibility  1  want  to  ask  that  keeping  in  view
 the  highly  inflationary  trends  do  they  intend  to  complete  this  Project  by  the  fixed  target
 ‘datcs  as  told  by  him  ?  Ordo  they  wantto  increase  theinflation  ?  I  wantto  know  this.

 Shri  Siddheshwar  Prasad  :  So  far  as  this  question  is  concerned,  we  are  trying  our
 best  to  sez  that  this  Project  is  completed  by  1976-77.  So  far  as  the  question  of  price
 increase  is  concerned,  it  isa  very  complicated  question  and  so  I  have  not  to  say  any  thing
 in  this  regard.

 Shri  Bibhuti  Mishra  :  I  rise  on  a  point  of  order.  Inflation  has  been  increasing,  prices
 have  been  increasing.  Please  get  me  the  reply  to  my  question  as  to  whether  this  Project
 would  definitely  be  completed  by  the  fixed  target  date.  If  they  do  not  complete  it  and  even
 do  not

 reply
 to  it,  who  is  responsible  for  it  ?

 Mr.  Sp2aker  :  There  is  no  question  of  point  of  order.  Hon’ble  Minister  can  say
 something  more,  if  he  wants.

 Shri  Bibhuti  Mishra  :  The  amount  is  being  spent  by  the  Central  Government.  If

 they  cannot  get  it  completed,  who  is  responisible  for  it  ?

 श्री  ए०  पी०  शर्मा
 :

 हमें  यह  बताया  गया  है  कि  यदि  बिहार  सरकार  प्रस्ताव  करे  सिफारिश
 तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  परियोजना  को  शुरु  किया  जायेगा  ।  श्रीमान्‌  जहां  तक  हम  जानते

 हैं  बिहार  के  मुख्य  मंत्री  ने  इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  को  पहले  ही  लिख  दिया  है  ।  कया  मैं  यह  जान

 सकता  हूं  कि  कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  परियोजना  को  शुरू  करने  का  निर्णय  किया  है  ?.

 श्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद
 :

 इस  मामले  को  सभा  में  पहले  ही  उठाया  जा  चुका  है  और  इसका  उत्तर
 दिया  जा

 चुका  श्री  विभूति  मिश्न  द्वारा  पूछे  गये  gat  प्रश्न  के  संबंध  योजना  मंत्री  ने  कहा  था
 यह  नहीं

 meat  महोदय  मंत्री  महोदय  बिहार  के  हैं  शौर  माननीय  सदस्य  भी  बिहार  के  हैं  ।

 श्री  ए०  पो०
 शर्मा

 :
 इस  सभा  में  हमें  आश्वासन  दिया  गया  था  कि  ऐसा  किया  जायेगा  बशर्तें  कि

 बिहार  सरकार  सहमत  हो  जाये  ae  wa  सरकार  ने  उत्तर  दिया  है  कि  उसने  विचार  कर  लिया है

 श्र  उसने  ऐसा
 न

 करने  का  निर्णय  किया

 Shri  D.  N.  Tiwary  :  Gandak  Canal  flows  through  Saran  District.  No  work  is  being
 done  there  for  the  last  4-5  months.  Whole  of  the  staff  is  sitting  idle  with  no  work.

 Secondly,  efforts are  being  to  made  construct  the  main  canal,  but  subsidiary  canals
 are  not  being  constructed.  Because  of  this,  fields  are  not  being  irrigated.  May  I  know
 whether  the  Henble  Minister  would  see  that  the  subi  न wdClaly  Calla Idiary

 that  the  fields  may  be  irrigated.
 Is  are  constructed  so
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 Shri  Sidheshwar  Prasad  :  We  discussed  the  question  raised  by  the  Honb‘le  member
 with  the  officials  and  the  Chief  Engineer  who  came  here  and  there  people  told  us  that  last

 year  this  work  could  not  be  attended  to  properly  because  the  plan  ellocation  had  been
 slashed.  Now  the  Hon’ble  member  has  mentined  about  the  main  canal  and  its  sub-

 sidiary  canal.  The  work  regarding  this  would  be  started  expeditiously.

 श्री  प्रबोध  चन्द्र  :  परियोजनाओं का  काम  अन्तर्राज्यीय faci  के  कारण  रुका  पड़ा है

 क्या  इन  परियोजनाओं  को  शुरु  करने  तथा  उन्हें  पुरा  करने  के  लिये  सरकार  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार

 कर  रही  ताकि  इसमें  विलम्ब
 न  हो  जिसके  कारण  देश  को  अरबों  रुपयों  की  हानि  हो  रही

 श्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  :  सिचाई  का  विषय  राज्य  का  है  ate  इन  परियोजनाओं  को  राज्य  सरकार

 द्वारा  पूरा  किया  जाना  होता  है  ।  यदि  प्रन्तरज्यीय  विवाद  होते  हैं  तो  हम  ऐसी  समस्याओं
 को

 निपटान

 तथा  उनका  समाधान  करने  का  प्रयास  करते  इनका  समाधान  हो  जाने  के  पश्चात  जब  ऐसी  परियोजनाएँ

 तैयार  हो  जाती  हैं  तो  उन्हें  संबंधित  राज्य  सरकारों  द्वारा  क्रियान्वित  किया  जाना  होता

 Percentage  of  increase  in  Freight  and  Passenger  Fare

 +

 *541.  Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  the  per  kilometre  freight  and  per  passenger  per  kilometre  fare  in  Ilird

 class  charged  by  the  Railways  in  1970  and  at  present,  separately  ;

 (b)  the  percentage  of  increase  or  decrease  in  the  above  raise  in  1972-73;  and

 (c)  if  the  Railway  freight  and  fares  went  up,  the  steps  proposed  to  be  taken  to  provide
 more  amenities  keeping  in  view  the  welfare  of  the  common  people  ?

 The  Deputa  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  (a)  to  (c)  A
 statement  is  laid  on  the  table  of  the  Sabha.

 Statement

 (a)  &(b}:  Average  Earnings  per  Freight  tonne  Kilometre  and  per  3rd  Class  Passenge
 per  Kilometre  and  percentage  of  increase  in

 ip
 i2-12  over  1970-71.

 1970-71  1972-73  Percentage
 (Paise)  (Paise)  increase  in

 1972-73  over

 os

 Average  earnings  per  tonne-kilometre.  .  5.43  5.71

 Average  earnings  per  3rd  class  passenger  per
 kilometre.

 Mail.  2.92  2.96  1.37
 Ord.  1.98  2.02  2.02

 (c)  The  following  steps  are  being  taken  to  provide  more  amenities  to  the  common

 man  ध्

 (i)  Provision  of  more  waiting-halls.

 (ii)  arrangement  for  cool  drinking  water.

 14



 12  चैन  1896  मौखिक  उत्तर
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 (iii)  opening  of  additional  booking  windows.

 (iv)  introduction  of  Jayanti  Janta  trains.

 (v)  runnihg  of  additional  trains/augmenting  loads  of  existing  trains

 (vi)  setting  up  of  announcement  booths  at  stations.

 ShriAtal  Bihari  Vijpayee  :  It  becomes  clear  from  the  statement  laid  on  the  Table  of  the
 House  that  third  class  fare  has  been  increased  by  1.37  percent  per  kilometre  as  compared
 to  that  in  1970-71.  Moreover,  ordinary  fares  have  been  increased  by  2.02  per  cent.
 wantto  know  whether  the  Government  has  decided  that  the  income  earned  from  the  increase
 in  third  class  fares  would  be  utilised  only  for  the  provision  of  amenities  to  the  third  class
 passengers  ?

 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi:  I  want  to  say  that  like  the  increase  in  3rd  class  fare,  the  in-
 crease  in  fares  of  second  class,  which  was  operating  earlier,  SC  Chair  Car  and  ACC  Chair  car
 have  been  effected  by  12,  9  and  10  per  cent  respectively.  Whatever  amount  we  receive,  chat
 would  be  utilised  providing  amenities  for  not  only  3rd  class  passengers,  but  for  all  the

 passengers.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  One  of  the  amenities  mentioned  in  the  statement  is  the
 increase  in  the  number  of  counters  for  selling  tickets  to  third  class  passengers.  MayI
 know  whether  it  is  an  amenity  and  whether  it  is  not  the  duty  of  the  R

 sufficient  number  of  ticket  selling-countres  ?
 ailways  to

 provide

 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi  :  When  there  are  long  queues  at  the  ticket  selling  counters,
 the  people  are  put  to  inconvenience.  So,  for  their  convenience,  there  should  be  more
 such  counters.

 ‘Shri  Atal  Bihari
 Vajpayee

 :  May  I  know  whether  you  are  satisfied  with  his  answer

 Mr.  Speaker  :  you  should  be  satisfied.  You  sheuld  not  include  one  in  it.

 ‘Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Please  allow  me  to  ask  one  more  question.  The  ‘Homble
 Minister  has  mentioned  about  new  amenities.  The  people  who  have  so  far  been  travetling
 by  third  class  will  henceforth  travel  in  second  class.  Will  they  not  be  feel  convenient  ?
 Why,  then,  2  mention  should  not  be  made  of  that  ?  That  should  also  be  mentioned.

 Mr.  Speaker  :  When  the  y  stage  Satyagraha  at  Railway  Stations  what  amenities  would
 be  provide  to  them  ?

 at  एस०  एम०  बनर्जी
 :

 श्रीमान्‌  मैं  जानता  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  द्वारा  रेलवे  आरक्षण
 यदि समिति  की  कुछ  सिफारिशों  को  स्वीकार  किया  गया  था  तथा  उन  पर  बिचार  किया  गया  था  ।

 ही  तो  मुझे  यह  भी  बंताया  जाये  कि  क्या  कार्यान्वित  भी  किया  गया  सीटों  की  बुकिंग  कौर

 arent  के  मामले  में  हेराफेरी  हो  रही  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  क्या  इस  संबन्ध  में  इन

 सिफारिशों  को  स्वीकार  तथा  कार्यान्वित  गया है

 जो  मुहम्मद  शफी  कुरेशी  :  इस  समिति  ने |  |  एक  अन्तरित  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर
 दिया

 कुछ  सिफ़ारिशों

 को  स्वीकार किया  जा  चुका  है  भ्र ौर  शेष  के  बारे  में  विचार  किया  जा  रहा

 «15
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 ShriR.  P.  Yadav  :In  tne  recent  past,  it  was  reported  in  the  newspapers  that  reservations
 could  be  made  one  year  in  advance.  had  gone  to  Bombay.  There  1  saw  thatthe  people

 that.
 were  sleeping  on  the  Platform  to  get  tickets  for  others  or  to  make  some  money  out  of

 I  want  to  know  whether  it  is  convenience  or  inconvenience  ?

 Shri  Mohd.  Shaffi  Qureshi  :  At  present  this  recommendation  is  being  implemented
 on  experimental  basis.  If  it  proves  successful,  it  would  be  continued  otherwise  it  would
 be  discontinued.

 जल  तापीय  कौर  gam  बिजली  परियोजनाओं  से  बिजली  पेदा  करना

 *  544.  श्री  शंकर  राव  सावंत
 :

 कया  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 कौन-कौन  सी  तापीय  बिजली  कौर  कोयले  पर  आधारित  अलग-प्रलय )

 ar  परमाणु  बिजली  परियोजनाओं इस  समय  वास्तव  में  बिजली  पैदा  कर  रहीं  हैं  शौर  सामान्यतः  एक

 वर्ष  में  प्रत्येक  में  कितनी  बिजली  पैदा  होती

 इन  तीनों  श्रेणियों  में  कौन-कौन  सी  बिजली  परियोजनाएं  निर्माणाधीन  है  ate  प्रत्येक  को

 उत्पादन  क्षमता  होगी  ae  दे  कब  तक  पुरी  हो

 इनमें से  पांचवीं  योजना  में  कौन-कौन  सी  बिजली  परियोजनाएं  शामिल  की  गई  हैं
 ?

 सिचाई  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (sto  सिद्धेश्वर
 :

 से  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  रखा  जाता  पग्रन्वालय  में  रखा  देखिये  संख्या  एल०
 टी ०  6600/74]

 श्री  शंकर  राब  क्या  यह  सच  है  कि  तारापुर  परमाणु  संयंत्र  में  कुछ  गड़बड़ी  पैदा  होती

 रही  है  भर  यदि  तो  क्या  wa  उसे  टूर  कर  दिया  गया  है
 ?

 यह  समाचार  मिला  है  कि  तारापुर

 परमाणु  संयंत्र  का  डिजाइन  गलत  डंग  से  तैयार  किया  गया  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वह

 बात  सच  है  उसे  ठीक  करें  दिया

 सिचाई  विद्युत  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  )  :  तारापुर  संयंत्र  में  समय-समय  ,  पर  कुछ  गड़बड़ी

 पैदा  होती  रही  है  ak  एक  कारण  जिसका  पता  लगाया  गया  है  वह  यह  है  कि  बाहर  पारेषण  लाइनों  में

 कुछ  तबदीली  करने  की  श्रावश्यकता  जहां  पारेषण  लाइनों
 का

 मेन  लाइनों  के  साथ  जोड़ा  जाये

 ऐसा  किया  जा  चुका  है  ।  मशीनों  के  संबंध  में  कुछ  कठिनाइयां पैदा  हो  गयी
 जिनके

 बारे  में  सभा  में
 समय-समय  पर  चर्चा  होती  रही  किन्तु  तारापुर  संयंत्र  बहुत  सी  अच्छे  ढंग  से  चलता

 रहा  किन्तु  हाल  ही  में  इसमें  कुछ  खराबी  हुई  है
 ।

 ait  शंकर  राव  सावंत  :  क्या  यह  सच  है  कि  इस  परमाणु  संयंत्र  का  डिजाइन
 गलत

 ढंग  से  तैयार

 किया गया  था  ?

 at  कृष्ण  चन्द  पस्त  :  डिजाइन  के  बारे  में  कुछ  कठिनाई  पैदा  हो  गयी  जिस  पर  पहले  भी

 सभा  में  चर्चा  हो  चुकी  किन्तु  उसे  कुछ  मास  पूर्व  दूर  किया  जा  चुका

 महोदय  :  श्री  जडेजा  ।  माननीय  सदस्य  यहां  नहीं  ं । प्रथन  सूची  कौर  प्रशन  काल  दोनों

 समाप्त हो  चुके  हैं  ।

 lo
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 प्रश्नों के  लिखित  उतर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 पेट्रोल  के  साथ  पावर  अल्कोहल  मिलाने  के  सुझाव  को  रद्द  करना

 *526.  श्री  राम  सहाय  पांडे

 श्री  रास  प्रकाश

 क्या  पेट्रोलियम  श्र  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  ने  वाहन  चलाने  के  लिये  पेट्रोल  के  साथ  पावर  को  मिलाने  का

 सुझाव  रह  कर  दिया  श्र

 यदि  at,  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  ate  रसायन  मंत्री  देवकान्त  :  देश  में  इस  समय  श्रत्कोहल

 अधिशेष  नहीं  है  ।  उद्योगों  पर  maha  श्रत्कोहल  की  मांग  को  भी  पूरा  करना  कठिन  हो  रहा  जब

 कभी कोई  अधिक  मात्रा  उपलब्ध  हो  तो  स्थिति  पर  पुर्नविचार किया  जायगा

 के  मृत्य  में  वृद्धि  और  उसकी  उपलब्धता
 *  529.  at  हे ०  मानना  :  क्या  पेट्रोलियम  शर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  कीः  कृपा  करेंगे

 क्या  गत  छः  मास  में  का  मूल्य  740  रुपये  प्रति  टन  से  बढ़कर  970  रुपय  प्रति

 टन  हो  गया  है  तथा  भविष्य  में  इसकी  उपलब्धता  निश्चित  दीखती  श्र

 (@)  यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  tamer  :  एक  विवरण-पत्न  जिसमें  पिछले

 6  महीनों  के  दौरान  ग्रेडों  के  मूल्यों  में  की  गई  वृद्धियाँ  का  उल्लेख  सभा  पटल  पर  रख  दिया

 गया है  ।

 देश  की  शझ्ावश्यकताओओं  को  पूर्ण  रूप  से  पूरी  करने  के  लिये  विमान  का  उत्पादन  करने  के  लिखे

 शोधनशाला ओं में  पर्याप्त  क्षमता है  ।  बिट्रेन  की  वास्तविक उपलब्धि  कच्चे  तेल  तथा  भट्टी  के

 तेल  की  झ्रायात की  गई  Ararat पर  निर्भर  करेंगी ।

 बिट्रेन  ग्रेडों  के  मूल्यों  में  जैसा  कि  भ्रमण  पेट्रोलियम  उत्पादन  के  बारे  में  किया  जाता

 आयातित  कच्चे  तेल  के  मूल्य  में  हुई  वृद्धि  के  कारण  करनी  पड़ती  कच्चे  तेल  के  वर्तमान  ऊंचे

 wet के  संदर्भ  किसी  पेट्रोलियम  जिसमें  बि टू मैन  भी  शामिल  के  मुल्य  में  कमी  करना

 संभव  नहीं  है  ।

 विवरण

 पिछले
 6

 महीनों  के  दौरान  बिट्रेन  ग्रेडों  के  बम्बई  में  मूल  अधिकतम  विक्रय  मूल्य

 रुपये/म०ट  ०

 1.10.73  को  3.  11.73  को  23.  1.74  को  1.3.74 को  2.  3.74  को

 चधिह्पमन क्च  स्टेट  ग्रेड

 (*)  प्रमुख  280.91  316.26  370.82  575.82  615.82

 (a)  पैक्ड
 >

 554.88  590.23  794.79  809.79  849.79
 a

 कटवबक्स
 703.27  978.57  998.57  1038.57 बी०एस० ब्रेड  653.79
 729.28  1039.07  1059.07 फ़ारसी  672.88  1099.07
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 Written  Answers  April  2,  1974
 —— me  ee

 कायमकुलम-एनक्लिम  बड़ी  लाइन  पर  काय

 *531.  श्री  एम०  एम०  जोजफ  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रेलवे  मंत्रालय  ने  पहले  ही  कायमकुलम-एर्नाकुलम  बड़ी  लाइन  (97  कि०  He)  का

 सर्वेक्षण  कर  लिया

 क्या  इस  लाइन  की  महत्ता  को  देखते  राज्य  विधान  सभा  ने
 22  1973  को

 अपनी  बैठक  में  इस  विषय  पर  सर्व-सम्पत्ति  से  एक  गैर-सरकारी  संकल्प  पारित  किया  था  और  इसके

 क्रियान्वयन  संबंधी  कार्य  को  पुरा  करने  के  प्रतिरोध  करते  हुए  उसे  भारत  सरकार
 के

 रेल  मंत्रालय  के  पास

 भेज  दिया  झ्र

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  योजना  के  तत्काल  क्रियान्वयन  के  लियें  इस  मामले  पर  नये

 सिरे  से  विचार करेगी  ?

 रेल  मंत्रालय  में  74-Wat  मोहम्मद  शफी
 :

 a
 जी

 केरल  की  विधान  सभा  द्वारा  पारित  संकल्प  की  प्रति  मिलने  कायमकुलम

 कुल  तक  बड़ी  लाइन  के  निर्माण  की  परियोजना  की  फिर  से  जांच  की  गयी  a  पिछड़े  क्षेत्रों  के
 विकास

 के  लिए  पांचवीं  योजना  में  शूरू  की  जाने  वाली  प्रस्तावित  नयी  लाइनों  की  सूची  में  उसे  शामिल  कर  लिया

 गया ।  यह  सूची  योजना  ari  के  पास  इस  aga  के  साथ  भेज  दी  गयी  कि  दन  लाइनों  का  निर्माण

 शुरू  करने  के  लिए  अतिरिक्त  राशि  का  आबंटन  किया  जाये  ।  आयोग  ने  शब  अपेक्षित

 राशि  का  wider  नहीं  किया  है  wa:  इस  योजना  को  क्रियान्वित  करना  संभव  नहीं  हो  सका  .

 Railway  line  from  Chittaurgarh  to  Kota  (Rajasthan)

 *532,  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to

 stafe

 (a)  whether  a  survey  had  been  conducted  and  sanction  given  for  constructinga  railway
 line  from  Chittaurgarh  to  Kota  (Rajasthan);  and

 (b)  if  so,  whether  construction  work  on  this  line  will  be  completed-during  the  Fifth
 Five  Year  Plan  period  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  Mishra)  :  (a)  &  (b).  The  Railway  Board  accorded
 approval  to  the  Rajasthan  Government  for  taking  up  of  the  construction  of  a  line  from

 Cuittauzarh  to  Kota  (Rajasthan)  in  1949  forwhich  survey  had  been  carried  out  by  the  Ex.
 M.5.  Siete  Railway,  Udaipur  in  1947.  Th a ~  project  was  not  taken  up  due  to  the  impending
 marger  of  th2  State  Railway  with  the  Westzta  Railway.  The  record  of  the  project  was  lost
 after  ths  marger  and  a  fresh  Enginzering-cum-Trafi:  Survey  was  condusted  in71955-56  but
 the  pro9934l  was  not  found  viable  Oi  receipt  of  represzatations  from  the  Members  of
 Parliamentand  the  State  Govt.,  subsequent  survey  and  anpraisal  were  made  during  1966  an  d
 1959-70  resp2ctively  but  the  project  was  not  found  to  be  remunerative  again.

 However,  on  receipt  of  a  recent  communication  from  the  Chief  Minister  of  Rajasthan,
 the  survey  of  another  Project  from  Ratlam  to  Ba

 nswara
 has  becn  hproved  to  96  taken  up

 on  priority.

 Inconvenienc  to  Employees  due  to  Absence  of  Train-Service  at  Bina

 *533,  Shri  Oakar  Lal  Berwa  :  Will  the  Minister  of  Railways  bz  pleased  to  state

 (a)  whether  Jayanti  Janta  Express  is  not  stopped  at  Bina;  aad

 (b)  if  so,  dozs  it  not  cause  inconvenience  to  th2  employees  working  in  Kota  and
 naarby  areas  in  catching  the  train  for  their  hom3towas  in  Cochin  and  Kerala.  ?-

 प्  3347  M  1521  in  the  Ministry  of  Railways  :  (Shri  Mobi.  Shafi  Qureshi)  :(a)  &(b)
 A  pair of  Jayenti  Janta  Express  was  introduced  with  effect  from  26th  January  1973  between
 New’  Delhi  and

 Mangalore/Cochin
 to  provide  quick  service  for  long  distance  3rd  class

 18



 लिखित  उत्तर 12  aa  1896
 ह लिक भी

 131  Dn  does  not  stop  at  Bina.  “132  Up  Jayanti  Janta  Express  stops  at  Bina
 passengers.

 the  carriages  only  but  the  passengers  are  not  allowed  to  entrain/detrain  there. for  watering  >
 However,  employees  w  orking  in  Kota  and  nearby  areas  desirous  of  going  to  Cochin  and

 Kerala  areas  can  trave  1  by  16  UP/15  Dn  G.T./A.C.  Express  which  have  scheduled  stop
 at  Bina.

 भारतीय  रेलवे  में  दूसरी  श्रेणी  समाप्त  करना

 *5  35.  ्  कमला  कुमारी  :  क्या  रेल  मंत्री  ag  बताने  कि  करेंगे  कि

 (®)  क्या  सभी  मेल  तथा  यात्री  गाड़ियों  में  दूसरी  श्रेणी  समाप्त  कर  ही  गई  a

 यदि  तो  दूसरी  श्रेणी  समाप्त  करने  में  विलम्ब  होने  के  कया  कारण
 हैं

 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शो
 च

 :  जी  14197491

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  के  लिए  सिंचाई  क्षमता  के  विकास  के  बारे  में  सिचाई  प्रयोग  को  सिफारिश

 *536.  श्री  बसन्त  साठे
 :

 क्या  सिचाई  ate  बिद्युत  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सिचाई  झ्रायोग  ने  प्रायः  सूखाग्रस्त  रहने  वाले  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  है  तथा  इन

 eat  को  सिचाई  क्षम ताम्र ों  के  विकास  के  लिए  तथा  इन  रत्नों  सूखा  की  स्थिति  को  दूर  करने  के  लिए

 विशेष  उपायों  at  सिफारिश  की

 यदि  तो  किन  क्षेत्रों  को  सूखाग्रस्त  रहने  वाले  क्षेत्र  माना  गया  है  तथा  दन  क्षेत्रों

 से  सूखा  की  स्थिति  को  दूर  करने  तथा  वहां  की  सिंचाई  क्षमताओं  का  उपयोग  करने  के  लिए  इस  आयोग
 क्या  सिफारिश  की  शौर

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  दौरान  सरकार  द्वारा  इन  रि  पर  क्या  कार्यवाही

 का
 tas

 गई  जा ठ  अथवा की  जायेगी  ?

 ह fy \ सिचाई  ate  विद्युत  मंत्रों  कृष्ण  चन्द्र  \  ६ ्

 ASUS non  में  पया । देखिये ।  देखिये  संख्या  एल०  zo  6601/ अभिज्ञा  किए  गए  क्षेत्र  उपलब्ध  में
 दिए

 गए  हैं
 ।

 [we
 74]

 सिंचाई  आयोग  ने  सूखा  प्रभावित  क्षेत्रों  में  सिचाई  के  विकास  के  लिए  निम्नलिखित  प्राथमिकताओं

 की  सिफारिश की  हैं

 (1)  सिंचाई  कार्यों  का  सुधार  ताकि  वर्तमान  को  कायम  रखा  जा  सके  शौर  उपलब्ध

 सप्लाई  के  साथ  सिंचाई  का  विस्तार  जाए

 (2)  सिंचाई  कार्यों  जिनको  हाथ  में  लिया  गया  शीघ्रतापूर्वक पूर्ण  करना  ;  कौर

 (3)  तलवर्ती  कौर  भूतल  जल  से  कौर  उन  क्षेत्रों  को  सेवित  करने  के  लिए  जहां  तटवर्ती  एवं

 भूतल
 जल

 दोनों  की  कमी
 जल

 के  सन्त  बेसिन  विनिमय  के  जरिए  सिचाई  को  बढ़ाने

 की  कौर  संभाव्यता द्र ों अ्रनुसंधघान  करना  ।

 पांचवीं  योजना  में  पहले  से  प्रचालन  में  परियोजनाओं  के  सुधार  के  लिए  जोर  देने  का

 प्रस्ताव  है  ।  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  में  निर्माण  की  जा  रही  सभी  मध्यम  एवं  afar  बृहत  अंतत  स्कीमों  को
 से ं  लेते  हुए सेने  san

 पूरा  करने  का  प्रस्ताव  नई  स्कीमों  को  ara  उन  स्कीमों  को  प्राथमिकता  दी  जाएगी

 जिनसे  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  को  लाभ  होगा
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 संगलौर  केमिकल्स  एण्ड  फर्टिलाइजर्स  में  काम  कर  रहे  कन्नड़भाषी  तथा  wa  लोग

 *537-  ए०  ato  पाटिल :  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 मंगलौर  केमिकल्स  एण्ड  फर्टिलाइजर्स  में  कितने  कन्नड़भाषी  लोग  काम  करते

 वहां  काम  करने  वाले  कुल  व्यक्तियों  की  तुलना  में  उनकी  संख्या  कितनी  शर

 क्या  सरकार  मंगलौर  केमिकल्स  एण्ड  फर्टिलाइजर्स  द्वारा  अ्रपनाई  जा  रही  रोजगार  नीतियों

 से  संतुष्ट

 पेट्रोलियम  श्र
 रसायन

 मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्रो  शाहनवाज  :  ate

 इस  कंपनी

 द्वारा  दो  गई  सूचना  के  428  में  से  385  व्यक्ति  कन्नड़  भाषी  हैं  ।

 निजी  नीति  एक  ऐसा  मामला  है  जो  कंपनी  कें  अपने  क्षेत्राधिकार  में  जाता  है  तथा  यह

 कंपनी  एक  सरकारी  क्षेत्र  उपक्रम  नहीं  है  ।

 कोयला  लाने  ले  जाने  के  संबंध  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  का  नोट

 *  539.  at  aaa  सेन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 सरकार  को  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  एक  नोट  प्राप्त  gar  है  जिसमें  रेलवे  दवारा

 कोयला  लाने  व  ले  जाने  के  बारे  में  झ्रालोचना  की  गयी  कौर

 यदि  at,  तो  उसके  प्रति  सरकार  की प्रतिक्रिया क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  :  जी

 प्रश्न  नहीं  उठता ।

 गत  दो  निर्वाचनों  में  राजनैतिक  दलों  हारा  प्राप्त  किये  गये  मत

 542. प्रो  श्रीजेश  :  क्या  न्याय  ak  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 जिन  राज्यों  में  हाल  में  निर्वाचन  हुए  हैं  वहां  विधान  सभाश्रों  के  पिछले  निर्वाचनों में  भारतीय  wea

 भारतीय  भारतीय  कम्युनिस्ट  कम्युनिस्ट  दल  तथा  भारतीय  कांति

 दल  को  अलग-ग्रहण  प्राप्त  हुए  मतों
 की

 संख्या  उनमें  से  प्रत्येक  को  इनसे  पहिले  के  निर्वाचन  में  प्राप्त

 हुए  मतों  की  संख्या  की  तुलना  में  कम  है  अधिक ?

 न्याय  कौर  कानों
 कार्य  मंत्रों  एच

 ०
 कार

 ०  :
 भ्रपेक्षित  जानकारी देने  वाला

 विवरण  सदन  के  पटल  पर  रख  दियां
 क

 गया  है  ।  में  रखा  गयो  ।  दरी  ये  संख्या  एल०  टी०  6602/

 74]
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 तल  संकट  के  बाद  कार्बनिक  कौर  अकार्बनिक  रसायनों  को  मांग  कौर  संबंधी  स्थिति

 #  543.  श्री  के ०  एस०  चावड़ा  :  क्या  पेट्रोलियम  we  रसायन  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  विश्वव्यापी  तेल  संकट  के  बाद  ने  कार्बनिक  तथा  श्रकाबनिक  दोनों  प्रकार  के

 रसायनों  की  मांग  देश  में  उनके  उत्पादन  आयात  कौर  परि  संबंधी  स्थिति  का  पुनरवलोकन  किसा
 यदि  तो  उसकी  मुख्य  रूप-रेखा  क्या

 देश  की  मंडी  में  नेप्था  पर  भारी  ड्यूटी  लगाने  के  बाद  सरकार  का  स्थिति
 का

 किस  प्रकार

 सामना  करने  का  विचार

 क्या  पेट्रोलियम  उत्पादों  पर  भारी  ड्यूटी  लगाने  से  रसायनों  के  मूल्य  बढ़  जायेंगें  कौर

 यदि  हा  तो  कहां  तक  are  सरकार  इस  स्थिति  का  किस  प्रकार  सामना  करेगी
 ?

 पेट्रोलियम  रसायन  मंत्रो  देव कान्त
 घरू ना कह

 ग्र  1974-75  के  लाइसेंसिंग

 gata  के  दौरान  कौशिक एवं  गैर  कार्बनिक  दोनों  रसायनों  का  आयात  नई  आयात  नीति  जिसको  तैयार

 किया  जा  रहा  के  प्रतिशत  होगा  ।  रसायनों  का  पेट्रोलियम  पर  श्राधारित  रसायनों

 समय  समय  पर  अनिवार्यता  की  आवश्यकता  की  इनकी  विश्व  बाजार  में  उपलब्धता  तथा  हमारे

 झपने  विदेशी  मुद्राਂ पर  पड़ने  वाले  प्रभाव  के  संबंध  में  किये  गये  मूल्यांकनों पर  निभा

 रसायन  उद्योग  पर  इसके  प्रभाव  को  कम  करने  के  लिए  26-3-1974 से  प्रयोग  के  लिए

 नेप्था  के  विक्रय  मूल्य  को  उर्वरक  के  लिए  प्रयोग  में  लाने  के  कम  किया  गया  है  ।

 2
 हालत  में  वृद्धि  अथवा

 मूल्य  वृद्धि
 का  विभिन्न  पेट्रोलियम  पर  आधारित  रसायनों  के  बढ़ें

 इ  ए  मूल्यों  पर  प्रभाव  पड़  सकता  है
 ।

 तथापि  एसे  मूल्य  वुद्धि  के  सही  आंकड़ें  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 गुजरात  में  समूद्र  ara  भूमि  sea

 *545, श्री  डॉ०  पी  ०  कया  सिचाई  श्र  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  के  समुद्र  तट  में  समुद्र  द्वारा  भूमि  कटाव  av  क्षेत्रों  में  फैल  रहा
 >
 ष्  तथा

 अधिकाधिक  रूप  से  बढ़ता  जा  रहा  कौर

 यदि  तो  गुजरात  के  समुद्र  तट  में  समुद्र  वारा  भूमि  कटाव  को  प्रभावी  रूप  से  रोकने

 के  लिए  सरकार द्वारा  क्या  कार्यवाही करने  का  विचार

 न
 सिचाई कौर  विद्युत  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  ste  नहीं ।  राज्य  सरकार  रब

 अनुसार  गुजरात  में  समुद्र  कटाव  की  कोई  गंभीर  समस्या  नहीं  है
 ।

 केवल  कुछ  बिखरे-बिखरे  स्थल  ही

 प्रभावित  हुए  हैं  उपयुक्त  सुरक्षात्मक  कार्यवाही  की  गई

 इराक  को  नेशनल  श्रायल  कम्पनी  gra  भारतीय  लोगों  को  भर्ती

 5287.
 श्री  चन्दर  ल  fag  कया  पेट्रोलियम  ate  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि ध

 1973  के  दौरान  ईराकी  नेशनल  शामायल  कम्पनी  के  एक  भर्ती  दल  द्वारा  भारत

 में  अनेक  भारतीयों  का  साक्षात्कार  लिया  गया  था  तथा  इन्हें  भर्ती  किया  गया

 21
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 क्या  चुने  गये  site  ईराक  जाने  वाले  व्यक्तियों  के  नामों  तथा  उन  व्यक्तियों  के  साथ  कित

 गये  ठेकों  की  सामान्य  शर्तों  की  एक  सुची  सभा  पटल  पर  रखी

 क्या  भारतीय  राष्ट्रिक ों  को  ईराकी  मुद्रा  में  अधिकतम  250  दीनारों  की  पेशकश  की  गयी

 है  जबकि  ईराक  में  उसी  तरह  के  कार्य  करने  वाले  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  एजेंसियों  के  माध्यम  से  लिखे

 गये  अरन्य  राष्ट्रिक ों  को  ईराक  सरकार  द्वारा  400  से  600  दीनार  की  राशि  दी  जाती  भर

 यदि  तो  क्या  भारत  सरकार  इस  मामले  के  संबंध  में  ईराक  सरकार  के  साथ  बातचीत

 करेगी  ?

 पेट्रोलियम  शौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (2  भरी  वाज  :

 जिन  प्रत्याशियों  का  चयन  अनन्तिम  रूप  से  किया  गया  है  सूची  प्राप्त  हुई  जो

 ह
 निम्न  प्रकार  हैं  :

 श्री  एम०  एम०  ए०  खान

 श्री के०  एम०  शर्मा

 श्री  एच०  ho  महाजन

 श्री  टी०  एस०  गिल

 डा०  Ho  इन्दिरा

 श्री  कार  डी  ०  बदगयां

 श्री  जी०  कार  सिह

 श्री  वी०  एस०  भंडारी

 श्री  सुख  देव  fag

 10  श्री  आत्मा  सिह

 11  श्री  एम०  एस०  भटनागर

 12  डा०  आर०  सी  ०  फलेरिबा

 13  श्री  ब्रज  नंदन

 14  श्री  पी०  एन०  सरीन

 15
 गु

 16
 डा०  एच०  सी ०  गांगुली 2

 17  श्री  ग्राम  एम०  मोतीलाल

 18  श्री  एम०  लें  सरदाना

 19  श्री  एम०  ए०

 20  श्री  सुब्रामण्यम

 21  श्री  alo  के ०  बक्शी

 22  श्री  एच०  के०  जैन

 23  डा०  एच  प्रकाश

 22



 लिखित  उत्तर 12  चेंज  1896

 ai  —++

 प्रत्याशियों को  उनके  चयन  किये  जाने  की  सुचना  दें  दी  गई  रोजगार को  स्वीकार  करने  वाले  प्रत्याशियों
 ~

 क  ताम  उन  व्यक्तियों  द्वारा  की  गई  सविता  की  प्रतिलिपियां  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं
 ।

 कौर  :  इन  प्रत्याशियों  को  दिए  गए  प्रतिमास  वेतन  में  ईराकी  दीवार
 176

 से
 286

 तक  अन्तर  है  |  ईराकी  सरकार  द्वारा  उसी  कार्य  के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र  सहांयता  की  मार्फत सत्य  राष्ट्रों  के

 लोगों को  400  से  600  ईराकी  दीनार  तक  की  श्राफर  के  बारे  में  सरकार  को  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 शराब  को  भट्टियों  को  संख्या  तथा  उनकी  क्षमताओं  संबंधी  आंकड़ों  में  अन्तर

 5285.  श्री  जगन्नाथ  मिश्र  क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  यह  बात  जानती  है  कि  औद्योगिक  want  के  मूल्यों  के  बारे  में  जांच  के

 दौरान  प्रफुल्ल  के  सामने  शराब  की  भट्टियों  की  संख्या  तथा  उनकी  ग्रधिस्ठापित  क्षमता त्रों  के  संबंध

 में  तकनीकी  विकास  महानिदेशक  द्वारा  तथा  ग्रसित  भारतीय  शराब  भट्टी  संघ  द्वारा  पेश  किये  गये  ग्राहकों

 में  काफी  अधिक  अख़्तर  श्र

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 पेट्रोलियम  शर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  at

 तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  द्वारा  दी  गई  सूचना  उस  संगठन  के  साथ  पंजीयन  एककों
 से  सम्बन्धित  है  जबकि  ore  इन्डिया  डिस् टिल सं  एसोसिएशन  द्वारा  गई  मद्यनिर्माणशालाओओं  को  संख्या

 mid  सदस्य  एककों  सम्बन्धित  है  जिसमें  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  के  साथ  पंजीयन

 शालाएं  शर  अन्य  जो  प्रतमावता कि  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  कराती  हैं  और  राजकीय  आबकारी  प्राधिकरणों

 के  साथर  पंजीकृत  शामिल  है
 |

 अवरोक्त  के  सम्बन्ध  में  तथ्यों  का  पता  लगाया  जा  रहा

 gata  निगम  को  नियंत्रक  कम्पनी  का  रूप  दिया  जाना

 5289.  थ्री  एम
 ०

 एस०  पूरी  :  क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकारी  उद्योगों  संबंधी  कार्यवाही  समिति  ने  भारतीय  उर्वरक  निगम  को  एक  नियंत्रक

 कम्पनी  में  बदलने  तथा  क्षेत्रीय  संयंत्रों  का  शासी  कम्पनियों  के  अ्रन्तर्गत  वर्गीकरण  करने  की  सिफारिश

 की  अ
 द्  कौर

 यदि  हां  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  बया

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  at):  चरणबद्ध  रीति से

 भारतीय  उर्वरक  निगम  के  पुनर्गठन  की  कूल  योजना  के  एक  भाग  के  eq  में  समिति  ने  सिफारिश  की  है

 कि  कार्पोरेशन  ate  का  aire  काम  यह  होना  चाहिए  कि  वह  धारक  कंपनी  के  रूप  में  कार्य  करे  ।

 भ्रन्ततोगत्वा  समिति  ने  भी  विभिन्न  संयंत्रों  के  कार्य  संचालन  के  लिए  क्षेत्रीय  कंपनियों  के  ase  करने  की

 सिफारिश  की
 है  ।

 सरकार  ने  इस  मामले  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया

 a
 +
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 a

 wae  प्रदेश  को  विधान  am  के  लिए  निर्वाचन

 5290.  श्री  ५  कया  ara  कौर  कंपनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 उन  उम्मीदवारों  के  नाम  निर्वाचन  क्षेत्रवार  कपा  हैं  जिन्होंने  1974  में  उत्तर  प्रदेश

 की  विधान  सभा  के  लिए  निर्वाचन  लड़ा

 निर्वाचन  क्षेत्रवार  कितने  सत  डाले

 प्रत्येक  उम्मीदवार  को  निर्वाचन  क्षेत्रवार  कितने  मत  प्राप्त  ate

 निर्वाचन  क्षेत्रवार  कितने  मत  wae  घोषित  किये  गय े?

 न्याय  ate  कम्पनी  कांय  संतरी  रच ०  कार  गोखले  )  :  से  जानकारी  संकलित

 की  जा  रहीं  है  att  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 बल्क  श्रौबधियों  के  फार्म लेश नस  के  wat  का  निर्धारण

 5291.  श्री  के  ०  एस०  चावड़ा  म  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कया  करेंगे

 सकी

 क्या  औषध  1970  के  अन्तर्गत  ‘AT HAT  के  मूल्यों  के  निर्धारण

 के  लिये  श्रौषध  लागत  भी  एक  कारण

 क्या  कुछ  विदेशी  फर्में  अपनी  पसंद  के  स्त्रोतों  से  औषधियों  का  आयात  उन  मूल्यों

 पर  करती  जो  बिल्कुल  भी  प्रतियोगी  नहीं  होते

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  प्रकार  के  कितने
 उदाहरण  सरकार  के  ध्यान

 में  भराये  हैं  और  संबंधित  फर्मों  के  नाम  क्या  ak

 भारतीय  औषधि  उद्योग  के  विकास  के  लिये  सरकार  इस  कदाचार  को  किस  प्रकार  रोकना

 चाहती  है  six  मूल्य  नियंत्रण  आदेश  का  उपयोग  किस  प्रकार  करना  चाहती

 पेट्रोलियम  site  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  :

 और  राज्य  व्यापार निगम  की  मौत  जिन  प्र पुंज  झ्ौषधों  और  ata  मध्यवर्ती  पदार्थों

 के  झायात  को  सारणीबद्ध  नहीं  किया  गया  है  केवल  ऐसी  sae  ated  कौर  श्रेषऋ  मध्यवर्ती  पदार्थों

 का  आयात  औषध  शौर  भेषज  एककों  द्वारा  किया  जाता  है  चाहे  वे  भारतीय  हो  अथवा  बिदेशी  हो  ।

 आयातित  प्र पुंज  तषधों  के  मूल्य  इस  प्रकार  सामग्रियों  की  सप्लाई  के  स्त्रोतों  पर  निर्भर  करते
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 ee  -

 निम्नलिखित  प्रमुख  ca  a  21  जिनका  विवादास्पद  झौषधों  के  आयात  को  सारणीबद्ध  किए

 जाने
 के

 बाद  पता  चला  था  कि  इनका  मूल्यों  से  श्रमिक  rt  mare किया  जा  सहा  जिन  मूल्यों

 नियमन  ाशकसट पर  राज्य  व्यापार  निगम  उनको  प्राप्त  करने  में  समय

 ऋम  संख्या  फर्म  का  नाम  area

 1  aad  होचेंस्ट  फार्मास्युटिकल  लि ०  फर्सेमिड  पि नीले मिन  लै कटो

 .  मेसर्स  अलाट  लेबोरेटरी  रीज  2frororestir षट्  eee

 3.  मैसर्स  स्मिथ  विलन  एण्ड  फ्रेंच  फेडरेशन

 4.  मेसी  मक  शाप  एण्ड  डोहेंमे  sos  tara  सिन

 उचित  मूल्यों  पर  वास्तविक  उपभोग  natal  के  लिए  safer  sie  ऑआँंषधों  सप्लाई

 को  सुनिश्चित  करने  क  alan से  अधिक  मुल्यों  पर  निर्भर  होने  वाली  श्रनिवायं  प्रबंध  ग्रौषधों

 को  सारणीबद्ध  किया  जाता है  |

 श्रौषघियों  के  मूल्य  निर्धारित  करने  के  लिये  अनिर्णीत  पड़े  आवेदन  फ्ल

 5292.  भरो  के०  एस०  चावड़ा  :  क्या  पेट्रोलियम  ate  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  मूल्य  नियंत्रण  कार्य  प्रौद्योगिक  लागत  तथा  मूल्य  ब्यूरो  को  सौंप  देने  के  कारण  औषध

 ऑ्रादेशों  के  अन्तर्गत  औषधियों  के  मूल्य  निर्धारित  करने  के  लिये  प्राप्त  हुये  waar

 पन्नों  की  मंजूरी  में  कौर  ग्रसित  विलम्ब  gat  wk

 यदि  at,  तो  शीघ्र  मंजूरी  देने  के  लिये  सरकार  का  विचार  कया  कदम  उठाने  का

 पेट्रोलियम कौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  :  ate  लागत

 र
 मूल्य  निर्धारण

 में  विशेषज्ञ  निकाय  के  रूप  में  प्रौद्योगिक  लागत  तथा  मूल्य  ब्यूरो  ग्रोवर  नियंत्रण )

 आदेश  के  अधीन  श्राद्धों  का  मूल्य  निर्धारित  करनें  के  लिए  ग्रा वेदन ों  को  शीघ्र  निपटाने  में  होगा  ।

 Construction  of  Dam  across  the  Sind  river  in  Sheopuri  District  of  Madhya  Pradesh

 5293.  Shrimati  V.  R.  Scindia  :  Will  the  Minister  of
 Irrigation

 and  Power  be  pleased  to

 Siac

 (a)  the  date  on  which  the  Prime  Minister  laid  the  foundation  stone  cf  the  dam  to  be

 constructed  across  the  Sind  river  in  Sheopuri  District  of  Madhya  Pradesh  for  irrigation

 purposes,

 (b)  the  progress  made  so  far  in  the  construction  of  this  project;  and

 {c  the  outlay  involved  in  this  project,  the  results  proposed  to  be  achieved  therefrom
 and  the  targeted  time  by  which  it  is  likely  to  be  completed  ?

 The  Depaty  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri
 Siddeshwar  Prasad):

 (a)  7th  January,  1972.
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 0)  &  (८)  The  Sindh  Project  (Phase  1)  estimated  to  cost  Rs.  4.95  crores,  is  planned  to

 stabilise  existing  irrigation  to  30,200  ha.  and  provide  new  irrigation  of  22,800  ha.  Cons-
 truction  of  the  headworks  and  the  canal  system  is  in  progress.  An  expenditure  of  about
 Rs.  1.15  crores  has  already  been  incurred.  The  project  is  expected  to  be  substantially
 completed  by  the  end  of  the  Fifth  Plan.

 Conversion  of  Gwalior-Bhind  narrow  gauge  line  into  broad  guage

 5294.  Shrimati  V.  R.  Scindia  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to.  staic:

 (a)  the  action  being  taken  by  the  Railway  Administration  to  fulfil  the  forceful  demand
 of  the  people  for  converting  Gwalior-Bhind  narrow  gauge  railway  line  on  the  Central  Rail-

 way  in  Gwalior  area  of  Madhya  Pradesh  into  broad  gauge  line  and  for  extending  it-  upto

 Etawah;

 (b)  if  not,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  the  steps  proposed  to  be  taken  by  Railway  Board  now  to  fulfil  the  assurances
 given  by  the  Railway  Minister  in  1969  and  1970  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi):(a)  The
 question  of  conversion  of  Gwalior-Bhind  narrow  gauge  line  to  broad  gauge  was  examined
 by  the  Uneconomic  Branch  Lines  Committee  in  1969.  This  Committee  did  not  recom-
 mend  the  gauge  conversion  or  extension  of  this  branch  line.

 (b)  The  level  of  traffic  on  the  branch  line  does  not  justify  its  conversion  at  the  p  ft  esent
 stage.

 (c)  No  specific  assurance  has  been  given  by  the  Ministry  of  Railways  for  gauge
 conversion  of  this  line  jn  the  past.

 ‘Electrification  of  Railway  Platforms  on  Northern  Railway

 5295.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state;

 (a)  the  number  of  platforms  on  the  Northern  Railway  at  present  where  electric
 lights  have

 not  been  provided;

 (b)  the  arrangements  made  by  Government  to  electrify  the  railway  platforms  there
 during.the  current  financial  year;  and

 (c)  Government’s  future  plan  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  :

 (a)  546  stations  are  not  electrified  on  the  Northern  Railway.

 (b)  35  stations  are  expected  to  be  electrified  in  1974-75.

 c} '  As  and  when  low  tension  power  supply  becomes  available  in  the  vicinity,  electri-
 fication  of  other  stations  will  be  considered.

 Proposed  Over-Bridges  to  be  Constructed  In  Uttar  Pradesh
 During  1974-75

 5296.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state;

 (2)  the  number  of  new-over-  bridges  proposed  to  be  constr  ucted  by  Government  in
 Uttar  Pradesh  during  the  financia  1  year,  1974-75;

 (b)  the  number  of  over-brid  ges  for  the  construction  ef  which  the  State  Government
 have  submitted  proposals  to  the  Central  Government;  and
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 (c)  the  expenditure  proposed  to  be  incurred  by  Government  on  the  construction of
 new  bridges  and  over-bridges  in  the  State  during  the  financial  year,  1974-75  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  :  (2)  to  (c)
 No  new  work  of  road  over-bridges  in  place  of  existing  level  crossings  in  Uttar  Pradesh
 State  has  been  included  in  the  1974-75  Budget.  However,  8  road  over-bridgesin  place  of
 existing  level  crossings  have  been  included  as  throw-forward  works  in  the  1974-75  Budget.

 In  addition  to  the  throw-forward  works  mentioned  above,  there  are  17  more  pro-
 posals  from  the  State  Government for  construction  of  road  over/under  bridges.  These  are
 in  various  stages  of  preliminary  investigations  and  planning.

 Railway’s  share  of  expenditure  on  construction  of  road  over-bridges  in  Uttar  Pradesh
 State  during  1974-75  is  expected  10  be  Rs.  14.38  lakhs.

 In  addition,  there  are  proposals  for  11  works  of  road  over/under  bridges  to  be  con-
 structed  by  the  Railways  as  works’  at  the  cost  of  the  State  Government/Road
 Authority.  Two  such  works  are  in  progress  and  other  9  are  in  various  stages  of  investiga-
 tion  and  planning.

 Elecirification  of  raiiway  Platforms  on  Eastern  railway

 5297.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Railwavs  be  pleased  to  state;

 (a)  the  number  of  platforms  on  the  Eastern  Railway  at  present  where  electric  lights
 have  not  been  provided;  and

 (b)  the  arrangements  made  by  Government  to  electrify  the  Railway  platforms  there
 during  the  current  financial  year  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  :  (a)  Plat:
 forms  in

 मग
 stations  have  not  been  electrified  yet.

 (b)  During  1974-75,  platforms  in  4  stations  are  expected  to  be  electrified.

 Electrification  Of  Railway  Platforms  on  Western  Railway

 5298  Shri  Hakam  Chand  Kachwai: Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to
 state

 (a)  the  number  of  such  platforms  in  Wester
 for  electric  lights  at  present;  and  n  Railways  as  have  on  arrangement

 viding  electric  lights  at  the
 (b)  the  arrangement  made  by  Government  in  the  current.  financial  year  for  pro-

 Railway  platforms  there  2

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi:  (a) Platforms  in  739  stations  on  Western  Railway  are  not
 electrified  at

 present.

 0)  During  1974-75  platforms  in  27  stations  are  expected  to  be  electrified.

 वाम  सागर  बांध  परियोजना

 5299,  श्री  रण  बहादुर  ee  :
 क्या  सिंचाई  ate  विद्युत  मंत्नी  यह  बताने  at  कृपा  करेंगे कि  :

 परियोजना
 1974-75

 में  बाण  सागर  बांघ
 पर  कितना  व्यय  होने  का  अनुमान  है  ;

 शौर

 इसके
 कब

 तक  पूरा  हो  जाने  की  संभावना  है  ?
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 सोन के  जल सिचाई  अर  विद्युत  मंत्रालय में  उप मंत्रो  fades
 म

 के  विभाजन  पर  राज्यों  के  बीच  हुए  समझौते  की  रोशनी  में  संशीधघित  वाण  सागर  स्कीम  के  लिए

 परियोजना  रिपोर्टों  की  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 रोबो  टाउन  को  सतना  के  साथ  जोड़ना

 5300.  रणबहादुर  fag:  क्या रेल  मंत्री  ह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 रीवां  टाउन  को  सतना  के  साथ  जोड़ने के  सम्बन्ध  में  सरकार  का  अन्तिम  निर्णय  क्या

 है  ;

 हरपालपुर-छत्तरपुर-पन्ना-सतना-रीवा-मौगंज-हमिना-मिर्जापुर  कार्य  पुरा

 हो  गया है

 (7),  यदि  तो  उसका  क्या  निष्कर्ष  श्र

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय में  उप  मंत्री  मुहम्मद net  :  रीवा के  रास्ते  सतना  से  व्योहार  तक

 नयी  लाइन के  लिए  यातायात  सर्वेक्षण  पूरा  हो  चुका  है  कौर  रिपोर्ट  विचाराधीन  रिपोर्ट  की  जांच

 हो  जाने  के  पश्चात  इस  लाइन  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  विनिश्चय  किया  जायेगा
 ?

 जी  नहीं

 (7)  प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 धन  को  कमी  झर  पर्याप्त  यातायात  के  श्रीचित्य  के  ware  में  फिलहाल  इस  प्रस्ताव

 बर  विचार  करना  संभव  नहीं  है  ।

 फोन  बांध  का  निर्माण

 5301.  सरदार  महेन्द्र  fag  गिल

 थो
 देवेन्द्र  fag  गरचा

 en  सिचाई  ste  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  थीन  बांध  के  निर्माण  के  संबंध  में  संबंधि  राज्यों  के  बीच  उत्पन्न  विवाद  को

 हल  करने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  गयी  है

 क्या  पाकिस्तान  को  बहकर  जाने  वाले  जल  का  उपयोग  करने  के  लिए  कोई  वैकल्पिक

 कार्यवाही  करने  का  विचार  किया  जा  रहा  है  ;  ate

 पंजाब  सरकार द्वारा  इसके  निर्माण  spt  को  mat  हाथ  में  लेने  की  उत्सुकता  तथा

 उसके  द्वारा  सर्वेक्षण  पर  किये  गये  लगभग  1  करोड़  रुपये  खर्चें  के  संदर्भ  में  कोई  निर्णय  लिये  जाने

 की  संभावना है  ?
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 सिचाई  >  site  fran  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 सिद्धेश्वर

 प्रसाद )  :  हां  ।  सम्बद्ध  राज्यों  के

 बीच  aa  लाने  के  लिए  प्रयत्न  किए  जा  Uys  हैं

 मानसूनों  के  दौरान  बाढ़  जल  के  रावी  जल  का  भारत  में  उपयोग  किया  जा

 रहा  पौंग  में  व्यास  बांध  के  पूर्ण  होने  पर  वर्तमान  माधोपुर  ब्यास  लिक  की  सहायता  से

 मानसून के  अतिरिक्त  जल  का  अधिकांश  भाग  को  सुनियोजित  किया  जाएगा  |  केवल  लगभग  एक

 मिलियन  एकड़  फुट  ग्रथित  रावी  के  कुल  बहाव  का  15  प्रतिशत  जल  मान सुनों  के  दौरान  पाकिस्तान

 को  बहू  जाएगा  ।  थीन  बांध  के  पूर्ण  होने पर  इसका  समायोजन  किया  जाएगा
 |

 (8)  निहित  अन्तर्राज्यीय  पतलूनों  पर  सम्बद्ध  राज्यों  में  होते  ही  थीन  बांध  को  स्वीकृति

 दे  at  जाएगी

 जनवरी ate  फरवरी  1974  के  दौरान  कोयले  को  कमी  के  कारण  निलम्बित  को  गई

 गाडियां

 53072.  को  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  रेल  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 जनवरी  ake  '  1974  के  दौरान  कोयले  की  कमी  के  कारण  कितनी  यात्नी

 गाड़ियां  निलम्बित  की  गई  ;  ate

 (@)  रेलवे  के  कौन  से  जोन  को  सबसे  अधिक  नुकसान  उठाना  पड़ा  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मुहम्मद  शफी  सूचना  इकट्ठी  को  जा  रही

 है  और  सभा-पटल पर  यथा  समय  रख  दी  जायेंगी  |

 लखन बरी  कौर  1974  के  दौरान  गाड़ियों  का  पटरों  से  उतर  जाना  श्र  रेख

 दुर्घटना

 5303.  at  सुखदेव  प्रेसाद  वर्मा  :  क्या रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 रेलवे के  सभी  जोनों  में  जनवरी  ate  1974 के  दौरान  कितनी  गाड़ियां पटरी  से  उतरीं

 या  दुर्घटनाग्रस्त हुईं  ;  कौर

 क्या  सरकार  ने  उनके  कारणों  की  जांच  को  है  ate  यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले
 ?

 रेल  मंत्रालय में  उप  मंत्रो  मुहम्मद शो  कुरेशी  )  :  जनवरी  कौर  1974 में

 तीय  सरकारी  रेलों  पर  गाड़ी  की  पटरी  से  |,  सम  पार  की  दुर्घटना wie  गाड़ियों  में

 ग्राम  लगने
 की  कोटियों  में  122

 गाड़ी  दुर्घटनाएं  इन  दुर्घटनाओं में  से  82  मामले  गाड़ियों

 के  पटरी से  उतर  जाने के
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 इन  सभी  दुर्घटनाओं  की  जांच  की  गयी  इन  दुष॑ंटनाशं  के  कारण  इस  प्रकार  हैं

 कारण  a  greta

 at  संख्या

 (1)  को  गलता  63

 (ii)  रेल  कर्मचारियों  से  भिन्न  व्यक्तियों की  गलती  21

 18 (il)  रेल  उपस्कर की  खराबी

 (1४)  आकस्मिक

 13 (v)  जिनके  arr  को  प्रभी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  जा  सका

 122

 ——_—

 राजस्थान  में  स्टेशनों  पर  तथा  wea  सुविधाएं  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव

 5304.  श्री  विश्वनाथ  झंझनवाला

 eat  कृष्णा कुमा रो

 क्या  रेल  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  में  ऐसे  कितने  रेलवे  स्टेशन  र  जहां  coretaTat  पर  ia I  नहीं

 ऐसे  स्टेशन  कितने  हैंਂ  जहां  पेय-जल क ठी  व्यवस्था  नहीं है  तथा  ततबो  श्रेणी  के  यात्रियों

 के  लिए  ula  के  समम  छत  के  नीचे  सोने  की  सुविधा  नहीं  कौर

 क्या  सरकार  का  विचार  उचित  समय  के  अन्दर  राजस्थान  रेल  यात्रियों को
 न्यूनतम  सुविधाएं  प्रदान  करने  का  है  यदि  तो  ये  सुविधाएं  कब  तक  प्रदान  कर  दी  जायेंगी

 ?

 रेल  मंत्रालय में  उप  मंत्री  मुहम्मद शफी  कुरेशी  )  :  राजस्थान में  सभी  रेलवे  स्टेशनों
 पर

 प्रतीक्षारत  यात्रियों के  लिए  प्रतीक्षालय  श्रर/था  प्लेटफार्मो  पर  छत  रूप  में  छतदार  स्थान  उपलब्ध है

 राजस्थान में  सभी  रेलवे  स्टेशनों  पर  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  केवल  कुछ  यात्नी
 स्टेशनों

 पर  अभी  तक  इसकी  व्यवस्था  नहीं  हो  पायी  है  क्योंकि  यह  न्यूनतम  बुनियादी  सुविधा  नहीं

 भाग  के  उत्तर  में  उल्लिखित  छतदार  स्थान  का  इस्तेमाल  प्रतीक्षारत  यात्नियों  द्वारा

 रात  को  भी  किया जाता

 राजस्थान  के  सभी  रेलवे  स्टेशनों  पर  बुनियादी  सुविधाएं  पहले  से  ही  मौजूद

 अतिरिक्त  सुविधाओं  की  व्यवस्था  आवश्यकता के  आधार  उपयोगकर्ता सुविधा  समिति  के  परामर्श

 क्रमबद्ध  झा घार पर  की  जाती है  बशर्तें  इसके  लिए  धनਂ  उपलब्ध  st  यह  एक  सतत
 प्रक्रिया
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 तेल  शोथ  oat  को  बढ़ायी  गयी  क्षमता  का  ्  उपयोग

 5305.  श्री  बाजार रवि  :  क्या  पेट्रोलियम कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  कोचीन  के  तेल  शोधक  संयंत्र  के  विस्तार  के  दूसरे  चरण  जिसे  अगस्त  1973

 के  महीने  में  पुरा  कर  लिया  गया  परिणामस्वरूप
 बढ़ी  उत्पादन  क्षमता  का  कभी

 तक
 पूरा  उपयोग

 नहीं  किया  गया

 यदि  तो  उसके  कारण  तथा  aaa  तथ्य  क्या  हैं  और

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  कार्यवाही  की  गयी  हैकि  इस  संयंत्र  की

 उत्पादन  क्षमता  का  पूरा  उपयोग किया  जाये  ?

 पेट्रोलियम  wie  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज

 शर  नौवहन  ठेकेदारों--मैसर्स  ट्रिटोन  शिपिंग  जिनके  साथ  शोधन  शाला

 ने  एक  दी घं कालीन  माल-संविदा  ठेका  किया  ने  .1973 में  भ्र चानक  ae  एक-पक्षीय  रूप से

 ढेका  समाप्त  कर  दिया  था  |  deme  मार्किट  के  ata  हो  जाने  के  शोधनशाला को  परिवहन

 संबंधी  प्रबन्ध  करने  में  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ा  तब  से  इस  नौवहन  ठेकेदार

 के  विरुद्ध  उपयुक्त  कार्यवाही  शुरूकर  दी  गई  et  बीच  एक  wa  पार्टी के
 जो  शोधनशाला  के  लिए  कच्चे  तेल  के  परिवहन  के  लिए  माल  कोने  संबंधी  क्षमता  को  उत्तरोत्तर

 बढ़ा  रही  के  साथ  एक  माल-संविदा  ठेका  किया  गया  यथा  संभव  सीमा  तक  टेन्कर  स्थल  पर  भी

 किराये  पर  लिये  जाते  इन  उपायों  जब  तक  कि  किन्हीं  oe  कारणों  से  रुकावट  न  हो

 योजनाबद्ध क्षमता  के  बेहतर  प्रयोग  के  उत्तरोत्तर  प्राप्त  किये  जाने  की  झाशा  है  ।

 IMPLEMENTATION  OF  SUKTA  RIVER  PROJECT  IN  MADHYA
 PRADESH

 5306.  Shri  G.C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to  state:
 the  progress  ma  te  after  January,  1974  in  regard  to  the  implementation  of  the  Sukta  River
 Project  in  Madhya  Pradesh  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar  Prasad):
 The  scheme  is  still  under  technical  examination  in  t1e  Central  Water  and  Power  Commis-
 sion.

 REMOVAL  OF  SHORTAGE  OF  WAGONS  ON  CENTRAL  RAILWAY

 5307.  Shri  G.C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  the  steps
 taken  to  remove  the  shortage  of  Wagons  in  the  Railways  particularly  in  the  Central  Rail-
 way

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  :  There
 has  been  no  shortage  of  wagons  as  such  on  Indian  Railways.  ‘The  availability  of  wagons
 for  loading  has,  however,  been  affected  due  to  a  variety  of  causes  sich  as  civil  disturbances,
 bundhs,  labour  strikes  and  staff  agitations,  deterioration  in  law  and  _  order  situation  in  cer-
 tain  sectors,  power  shedding  affecting  train  running,  unusual  floods,  breaches,  etc.,  which
 create  an  atmosphere  of-  artificial  scarcity  of  wagons.  If  normal  conditions  prevail,  there
 is  no  difficulty  for  Railways  to  meet  the  various  demands  for  wagons.  On  Central  Railway,
 however,  the  average  daily  originating  loading  during  April’  73  to  Feb.  "74  was  2390  wagons
 as  compared  to  2382  wagons  in  the

 corresponding  period  of  1972-73.

 3h
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 TARGET  FIXED  F  OR  PO  WER  GENERATION  IN  FIFTH  PLAN

 5308.  Shri  G.C.  Dixit  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to  state

 (a)  the  financial  and  physical  targets  fixed  in  the  Fifth  Five  Year  Plan  for  power  gene-

 ration  in  the  country;  an

 (b)  the  action  proposed  to  be  taken  to  achieve  them  ?  ह

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar  Pr:  asad)  :
 16.55 (a)  The  Power  Programme  in  the  draft  Fifth  Five  Year  Plan  envisages  the  addition  of

 million  KW  of  installed  generating  capacity  inthe  country.  The  financial  outlay  provi-
 ded  for  the  power  generating  programme  in  the  Fifth  Plan  is  Rs.  3324  crores.

 (b)  The  main  steps  being  taken  to  achieve  the  targets  are  :

 (i)  Restructuring  of  the  electricity  industry  with  a  view  to  improve  its  capability  to
 achieve  targets  and  remove  past

 shortcomings.
 (ii)  Changing  procedures  so  as  to  ensure  timely  and  adequate  availability  of  all  re-

 quired  inputs,  including  funds.

 (iii)  Installing  effective  multi-tiered  monitoring  systems  so  as  to  watch  performance
 and  apply  timely  correctives  wherever  necessary.

 POWER  GENERATION  PROPOSALS  FROM  M.P.

 5309.  Shri  G.C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  Central  Government  have  not  so  far  approved  the  proposals  regard-
 ing  power  generation  sent  by  the  Government  of  Madhya  Pradesh;

 (b)  the  time  since  when  each  of  the  proposals  is  pending  consideration;  and

 (c)  the  steps  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar  Prasad)  :
 (a)  to  (c)  A  statement  showing  the  names  of  power  projects  sent  by  the  Government  of
 Madhya  Pradesh,  their  date  of  receipt  and  the  steps  taken

 in
 this  regard  is  attached.

 STATEMENT
 Ss

 Date  of  receipt  Present  position
 SI.  Name

 of  Scheme

 1
 i  = 2  3

 Korba  Thermal  Station  Extension—  16-8-1973  Under  examination  in  छत
 Stage  IV.

 Korba  West  Bank  Thermal  Sta-  7-8-1973  The  scheme  was  considered
 tion.  and  found  technically  feasi-

 ble.  The  scheme  has  been
 accepted,  in  principle  by  the
 Planning  Commission  in  Jan-
 uary,  1974.

 received  was Bodhghat  Hydel  Project  6-8-1970  Project  report
 examined  by  C.W.  &  P.C.
 further  site  investigations  are
 being  carried  out  by  the
 State  to  prepare  an  ade-
 quately  detailed  project  re-
 port  for  further  considera-
 tion.

 SL  _

 32



 2  1974  लिखित  उत्तर

 2

 4.  Narmadasagar  (Punasa)  Multi-  26-5-  | 1969 )  These  projects  involve  inter

 purpose  Project  State  issues  pertaming  to
 Narmada  waters

 5.  Maheshwar  Hydel  Project  19-5-1972
 6.  Harinpal  Hydel  Project  19-5-1972 J

 1

 SUPPLY  OF  WAGONS  TO  TRADERS  OF  BURHANPUR  (M.P.)  FROM  BHUSAWAL
 OR  KHANDWA

 5310.  Shri  G.C.  Dixit  Will  the  Minster  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)Whether  the  traders  demanding  wagons  from  Burhanpur  (Madhya
 Eradesh)

 are
 generally  supplied  wagons  from  Bhusawal  or  Khandwa;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  :  (a)

 (b)  Does  not  arise

 कोयले को  के ०  कारण  उत्तर  We  ् देश  A  faa द  =  उत्पादन ध पादन  सप्लाई  को

 व्यस्त  स्थित

 5311.  श्री  एम
 ०

 एस०  क्या  सिचाई a  दात  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 उत्तर  प्रदेश  में
 कोयले

 की
 सप्लाई

 की  बहुत  खराब
 के

 कारण  वहाँ
 fara  उत्पादन तथा  सप्लाई  की  स्थिति  के  पूर्णतया  मस्त-व्यस्त  हो  जाने  का  खतरा  पैदा  हो  गया

 क्या  कोयले  की  कमी  के  कारण  अलीगढ़  जिलें  में  210  मेगावाट  अधिष्ठापित क्षमता
 वाले  हर्डुप्रागंज  तापीय  बिजली  घर  के  तुरंत  बंद  हो  जानने  की  संभावना

 यदि  तो  सरकार  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाना  चाहती  है

 सिचाई  कौर  विद्युत  संतो  चन्द्र पन्त  )  यद्यपि  उत्तर  प्रदेश  के  विद्युत  केन्दों  में

 कोयले  के  भण्डारों  में  सामान्य  रूप  से  कमी  झरा  गयी  है  परन्तु  इस  राज्य  में  विद्युत  उत्पादन  तथा

 सप्लाई  के  अस्त-व्यस्त होने  कोई  तत्काल खतरा  नहीं  है  ।

 210
 मेगावाट

 की  प्रतिष्ठापित  क्षमता  वाले  हरदुद्नागंज  विद्युत  केन्द्र  में  कोप्ले के

 भंडार  कीं  स्थिति  गत  2-3  महीनों  से  चिन्ताजनक  चल  रही  इसके  कारण  केन्द्र को

 बंद  नहीं  करना  पड़ा  ।

 हग
 लिया  केन्द्र  की  कोयले

 की  सतत  सप्लाई  को  बनाए  रखने  के  लिए  खनन  विभाग  तथा

 रेल  मंत्रालय के  साथ  संयुक्त  रूप  से  लगातार  प्रयत्न  किए
 उ
 जारहे

 (1)  विद्युत
 केन्द्रों  को  कोयले Tre  के  मासिक  आबंटन  का  पुनरावलोकन  करने  के  लिए  खनन  विभाग

 में एक  स्थायी  सम्यक  समिति  की  स्थापना  at  गई
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 (2)  विभिन्न  विद्युत  केन्दों  पर  कोयले  के  प्रतिदिन  सप्लाई  तथा  भण्डार  का  पुनरावलोकन

 करने के  लिए  रेल  मंत्रालय में  एक  नियंत्रण  कक्ष  स्थापित किया  गया

 (3) ताप  विद्युत  केन्द्रों
 तक

 कोयले
 को  पहुंचाने  के  लिए  वैगनों  के  लदान  तथा  आवंटन  का

 1974  पुनरावलोकन करने  के  लिए  कलकत्ता  में  एक  संयुक्त  एकक  का  सृजन  किया  गया

 29  1974
 को  मुरादाबाद  के  पास  हुई  दुर्घटना  में  मरें  व्ययों  के  नाम

 5312.  लम्बोदर  दलियार क्या  रेल  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  20

 को
 मध्य  रात्रि  के  समय  मुरादाबाद  में  हुई  रेलगाड़ी  दुर्घटना  में  मरे  यात्नियों  के  नाम  क्या

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी  मुरादाबाद के  पास  कठघर  लैफ्ट  बेक

 स्टेशन  पर  21-  2-74  की  को  दुर्घटना  हुई  थी  उसमें  42  गये

 थे  जिन  में  से  कभी  तक  27  व्यक्ति  «  पहचाने  जा  चुके  उनके  नाम  संलग्न  विवरण  में  दियें

 गये हैं  ।

 विवरण

 कठघर  लैफ्ट  बैंक  स्टेशन
 पर  21-2-1974  को  हुई  दुर्घटना  में  मारे  गये  कौर  पहचाने  गये

 व्यक्तियों
 के  नाम

 (1)  श्री  मेरठ

 (2)  श्री  बनवारी  मुरादाबाद ।

 (3)  श्री  उमराव  केदारपुर

 (4)  श्रीमती राधा  नगीना

 (  5)  श्री  मोहिन्दर नगीना

 (6)  श्री  बरेली

 (7)  कुमारी राम  कुमारी  लखनऊ

 (5)  श्री  रघुनन्दन  लक्सर

 (9)  श्री  महावीर  सिल्ला  बिजनौर

 (  10)  श्रीमती रमा  मीता  खेड़ा

 (  11)  श्रीमती  मीता  खेड़ा

 (12)  श्री  शीतला  बक्श  मीता  खेड़ा  लखनऊ )

 (13)  श्री  विनोद  कुमार  सिसोना  बिजनौर

 (14)  श्री  राम  आलमबाग

 (15)  श्री  लालजी  जगाधरी

 (  16)  श्रीमती  आशा  जगाधरी

 (17)  जगाधरी  लाल  जी  का  प्रसाद का  पुत्र )

 (18)  श्री  राम  कतिया  सीतापुर  )
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 (19)  श्री  सुरज  कालीबाड़ी  बरेली

 (20)  श्रीमती शिव  चौकी  च्रितवाँपुर

 (21)  श्रीमती  शिब्बो  काली  बाड़ी  बरेली  )

 (22)  श्री  सचिदा  वाराणसी

 (23)  श्री  तीरथ  देव  वाराणसी ।

 (24)  श्री हरि  भगत  लखनऊ

 (25)  श्री  प्रदेश )

 (  26)  श्रीमती  सरस्वती  पद री लालपुर

 (27)  श्री  प्रताप  नारायण  विसावाना

 पेट्रोलियम  के  द्  स्थिर  रखने  के  लिए  द्वारा  को  गई  पेशकश

 5313.  डा०  हरि  प्रसाद  शर्मा  :
 क्या  पैट्रोलियम  ate  रसायन

 मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा
 करेंगे

 क्या  सरकार  को  1  1974  तक  पैट्रोलियम  के  मूल्य  स्थिर  रखने  के  लिए  जिनेवा

 में  हुई  पैट्रोलियम  निर्यात कर्ता देशों  के  संगठन  की  बैठक  में  की  गई  पेशकश  तथा  तेल  आयात  करनें

 वाले  देशों के  रूप  से  मुद्रास्फीति  रोकने के  उपायों  पर  बातचीत  करने  के  प्रस्ताव

 के  बारे  में  पता

 उक्त  प्रस्तावों  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 यदि  भारत  सरकार  तथा  के  प्रतिनिधियो ंके  बीच  अलग  प्लग  अथवा  संयुक्त  रूप  से

 3
 ge  @  तो  उसकी  मोटी  रूपरेखा  क्या  है  ?

 पैट्रोलियम ate  रसायन  dara  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  :  से

 एक  संगठन  के  रूप  तथा  इसकी  सदस्य  सरकारें  विशेषरूप  से  विकासशील  तथा  अल्पविकसित

 देशों  के  लिए  मूल्य  में  हुई  वृद्धियाँ  के  प्रभाव  को  कम  से  कम
 करने

 के
 संबंध  में  विभिन्न

 बहुपक्षीय  तथा
 त्रिपक्षीय  तरीकों  पर  विचार  कर  रही  जहां  तक  भारत  का  संबंध  कच्चे  तेल  के  मूल्यों में

 हुई  वृद्धि  के  प्रभाव  को  कम  करने  के  लिए  खाड़ी के  कई  देशों के  साथ  द्विपक्षीय  प्रबन्ध  किये  गये

 अथवा  किये  जा  रहे  हैं  ।  बहुपक्षीय  कार्यवाही  के  लिए  की  योजनाओं  को  अभी  अन्तिम रूप रूप

 नहीं  दिया  गया  है  ।

 अशोधित  तेल  के  श्रायात  के  बारे  में  भारत  ईरान  संयुक्त  समिति  द्वारा  बातचीत

 5314.  डा०  हरि  प्रसाद  कया  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ome
 व्यापार  तकनीकी  सहयोग  संबंधी  भारत  ईरान  संयुक्त  समिति  की

 इस  वर्ष  जनवरी में  हुई  बैठक  में  ईरान  से  अशोधित  तेल के  श्रायात  तथा  उसके  भुगतान  के  बारे

 में  भी  बातचीत
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 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  भारत  ने  क्या  ठोस  प्रस्ताव  रखे  कौर  उन  पर  हुई

 के  निष्कर्ष

 इस  सम्बन्ध  में  ईरान  से  प्राप्त  राहत  अथवा  रियायत  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 पैट्रोलियम ate  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  हां  ।

 झर  यह  सुचना  19-2-1974  को  लोक  सभा  में  gaia  प्रश्न  संख्या  58  के

 उत्तर में  22-2-1974  को  विदेश  मंत्री  द्वारा  लोक  सभा  में  दिए  गए  विवरण में  दे  दी  गई

 Irrigation  and  Power  Project  इ  Rajasthan

 5315.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Ixrigation  and  Power  be
 pleased  to  state

 (a)  the  names  of  various  irrigation  and  power  projects  being  run  by  Central  Govern-
 ment  in  Rajasthan  at  present;

 (b)  the  number  of  Irrigation and  Power  schemes  for  Rajasthan  under  consideration
 of  Central  Government  at  present;

 (c)  the  total  amount  of  financial  assistance  given  to  State  Government  by  the  Central
 Government  during  the  last  two  years  as  against  the  amount  sought  by  the  State  Govern-
 ment;  and

 (d)  the  total  amount  of  assistance  proposed  to  be  given  to  the  State  Government  during
 the  financial  year  1974-75  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  Shri  Siddheshwar  Prasad  :
 (a)  All  Irrigation  and  Power  Projects  in  Rajasthan  are  being  implemented  by  the  State
 Government.  The  Rajasthan  Atomic  Power  piant.  is  being  run  by  the  Atomic  Power
 Authority  under  the  Central  Government.

 (b)  One  new  medium  irrigation  project  and  one  new  Thermal  Station  Scheme  propo-
 sed  by  the

 Government
 of

 Rajasthan
 are  under  consideration.

 (c)  Central  assistance  to  the  State  Government  is  given  by  way  of  block  loans  and
 grants  for  the  State  Plan  as  a  whole  and  is  not  related  to  any  particular  scheme,  group  of
 schemes  or  head  of  development.
 1972-73  was  Rs.  90.03  crores.

 The  Central  assistance  in  the  two
 years

 1971-72  and

 In  addition,  special  non-plan  Ioan  assistance  of  Rs.  16.85  crores  was  also  given  over
 these  two  years  for  accelerating  work  on  the  Rajasthan  Canal  and  Beas  Projects.

 (d)  The  Annual  Plan  for  1974-75  is  yet  to  be  finalised.

 पश्चिम  बंगाल  में  पटसन  उद्योग  को  बिजली  को  सप्लाई

 5316.  श्री  विश्वनाथ  शुंकुनवाला
 :

 क्या  सिचाई  att  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  बिजली  की  भारी  कमी  के  कारण  पश्चिम  बंगाल  में  पटसन  उद्योग  अपनी  पुरी  क्षमता

 का  उपयोग  नहीं  कर  सका
 है

 कौर  उक्त  उद्योग  विदेशी  मंडी  में  पटसन  की  बड़ी  मां  म
 लाभ

 उठाने
 में  असमर्थ  रहा  है  ;
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 क्या  उद्योग  में  बार-बार  करने  के  राज्य  सरकार  उद्योग की  आवश्यकता

 पुरी  करने  में  सफल  रही  शर

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  में  पटसन  उद्योग  की  बिजली  की  पर्याप्त

 सप्लाई  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  है  जिससे  उद्योग  भ्रमित  उत्पादन  कर  सकें  ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्रालय में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  यह  सही है  कि  पश्चिम  बंगाल

 में  far  सप्लाई  पर  पाबन्दियां जारी  हैं  क्योंकि  विद्युत  की  उपलब्धता  मांग  से  कम  इन

 पाबन्दियों से  जूट  उद्योग  में  उत्पादन पर  प्रभाव  पड़ा  होगा  |

 frat  खपत  पर  पाबन्दियां  श्र  अवकाश  दिनों  को  भिन्न-भिन्न  करते  समय  पश्चिम  बंगाल

 सरकार ने  प्रभावित  उपभोक्ताओं से  प्राप्त  सुझावों  श्र  श्रभ्यावेदनों  पर  विचार  करने  शौर  उन  पर

 सिफारिशें करने  के  लिए  एक  समिति  गठित  की  समिति  ने  समय-समय  पर  जूट  मिलों  के  मामलों

 पर  विचार  किया है  कौर  उनकी  सलाह  पर  कई  मामलों  में  भ्रनुन्य  कुल  सप्लाई  बढ़ाई  गई

 भारत  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  पहले  ही  सिफारिश  की  है  कि  निर्यात

 करने  उद्योगों  को  जिसमें  जूट  उद्योग  भी  शामिल  उच्च  प्राथमिकता दी  जाए

 नैफ्था  पर  आधारित  उर्वरक  परियोजना

 5317.  श्री  विश्वनाथ  झुनझुनवाला  :  क्या  पैट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नेप्था पर  आधारित  उन  उर्वरक  परियोजनाओं  पर  अग्रेतर  कार्यवांही  करने  की

 बॉछनीयता  के  बारे  मैं
 पुनरवलोकन  आरम्भ  किया  जाता  है  जिन  पर  निर्माण  कार्य  भ्र भी  किया  जाना

 यदि  dt  प्रस्तावित  seared  में  शामिल  की  गई  cha  के  नाम  क्या

 क्या  इसके  श्रन्तगंत  फुलसरा  को  भी  शामिल  किया  गया  झ्र

 मीरपुर  परियोजना  का  परित्याग  किया  जा  रहा  है  ate  यदि  नहीं  तो  वहां

 उत्पादन  कायें  कब  से  आरम्भ  हो  जायेगा ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज  :  ate  चूंकि  नैफ्था
 संभरण  सामग्री  पर  शभ्राधारित  किसी नई  saan  प्रायोजना  को  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  अतः

 बताए .  मए  किसी  टाईप  की  समीक्षा  करने  की  संभावना  नहीं

 फूल पुर  प्रायोजना  ईंधन  तेल  को  संभरण  सामग्री  के  रूप  में  प्रयोग  करने  का  विचार

 हैं  ।

 पार्टी  को  दिए  गए  आशय  पत्र  को  अन्त  में  31-12-73  तक  बढ़ाया  गया  aT |  पार्टी

 ने  सरकार  को  सूचित  किया  है  कि  वे  इस  समय  इस  प्रायोजना  को  कार्यान्वित  नहीं  करना  चाहते  ।
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 पेट्रोल  के  विकल्प  के  बारे  में  श्रनुसंघान

 5318.  श्री  विश्वनाथ  झुनझुनवाला  :  क्या  पैट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  मैथानोल  ऊर्जा  का  अच्छा  साधन  है  इसका  प्रयोग  पैट्रोल  के  स्थान  पर  किया  जा  सकता

 क्या  आईआईटी दिल्‍ली  में  पैट्रोल  के  विकल्प  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  waar

 किया  गया  है  कौर  यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  प्रगति  wk

 क्या  सरकार  का  देश  में  पेट्रोल  के  विकल्प  के  लिए  अनुसंधान  कर  रहे  वैज्ञानिकों  को

 यता  देने  कौर  इस  बारे  में  तैयार  गई  प्रोत्साहन  योजनाओं  को  लागू  करने  का  विचार  है
 ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज खां  )  बशर्तें  की
 गाहीਂ

 मोबाइल  इंजिन  में  कुछ  सुधार  किए गए  हैं  ।

 az  इस  सबंध में  स्थिति  सुनिश्चित की  जा  रही है  श्र  सभा  पटल  पर
 रख

 दी  जायेगी ।

 सीकरी  कौर  विजयवाड़ा  को  जोड़ने  वाली  सूक्ष्म-तरंग  दूर-संचार  योजनाएं

 5319.  श्री  कोडंडारामी  रेड्डी  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 सिकन्दरा बाद  श्र  विजयवाड़ा  को  सूक्ष्म-तरंग  दूर  संचार  व्यवस्था  से  जोड़ने  सम्बन्धी

 योजना की  क्या  प्रगति  है  ake  इस  उक्त  योजना  के  कब  तक  पूरे  होने  की  संभावना  है  ;

 क्या  ग्रांट  प्रदेश में  ऐसी  oak  योजनाएं  प्रगति  पर  है  ak  यदि  तो  उसकी  मुख्य

 बातें कया  है  ॥

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  कोई  नई  योजनाएं  आरम्भ  करने  का  बिचार  है  ;  कौर

 यदि  तो  उनका  संक्षिप्त  ब्यौरा  कया  है
 ?

 रेल  मंत्रालय में  उप-मंत्री  मुहम्मद  wat  कुरेशी  )  :  सिकन्दरा बाद से  काजीपेट  खण्ड  के  बीच

 माइक्रोवेव  रेडियो  रिले  सम्पर्क  की  व्यवस्था  पहले  ही  की  जा  चुकी  है  शर  ara  है  कि  शेष  का जीपेट

 से  विजयवाड़ा खण्ड  में  यह  काम  74  तक  पुरा  हो  जायेगा  ।

 निम्नलिखित  माइक्रोवेव  योजनाएं  रेलवे  की  जरूरतों  को  पुरा  करने  के  लिए  ares  प्रदेश

 में  चल  रही  हैं

 (1)  काजीपेट--बल्हारशाह  240  कि  otto ०

 (2)  विजयवाड़ा--बात्तेरू  350  किं  ०मी
 ०

 (3)  सिकन्दराबाद--शोलापुर  344  कि  ०मी ०

 अझर  wet  नहीं  उठता  |
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 1972-73  कौर  1973-74  में  उपरि  gat  कौर  भूमिगत  मार्गों  के  निर्माण  के  लिए  धनराशि

 की  स्वीकृति

 5320. श्री  के ०  कोडंडारामी  रेड्डी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1972-73  शर  1973-74  में  रेल  फाटकों  पर  उपरि  पुलों  और  भूमिगत  मार्गों  के

 निर्माण के  लिए  राज्यवार  कितनी  धनराशि  स्वीकृति  की

 वर्ष  1972-73  1973-74  में  राज्यों  ने  राज्यवार  कितनी  धनराशि  का  उपयोग

 क्या  रोक  राज्यों  ने  धनराशि  का  उपयोग  नहीं  किया  है  ;  ak

 यदि  तो  इसके  क्या  arm

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  मुहम्मद  शफी
 :

 ——

 राज्य  मंजूर की  गयी  रकम  रुपयों  में  )

 1972-73  1973-74

 1  .  प्राप्त  प्रदेश  25.  93  27.  59

 24,  50

 79  82

 37.

 80 58.  19,  96

 वर्ष  1972-73  में  ग्रांट  प्रदेश  राज्य  ने  16.  86  लाख  रुपये  ग्र  गुजरात  राज्य  ने

 14.53  लाख  रुपये  अर्थात  दोनों ने  कुल  मिलाकर  31.39  लाख  N  यों  का  उपयोग  किया  ।  उपलब्ध

 सूचना  हे अनसाः भ्  1973-74  में  wat  तक  किसी  भी  राज्य  ने  कोई  खर्च  नहीं  किया

 जी  पर  ।

 (  च 1  )  चूंकि  1971  तक  निधि  कोई  रकम  नहीं  निकाली  गयी  समूची  प्रक्रिया

 को  सरल  भर  कारगर  बनाया  गया  तथा  संशोधित  ष्  जारी  किये  ताकि
 राज्य

 सरकारें  निधि

 से  प्रतिपक्षी  की  रकम  ले  सकें
 ।

 इन  झ  के  जारी  हो  जाने  से  are  है  कि  स्थिति  में  सुधार

 होगा

 Agreement  on  Kanhar  Irrigation  Project  by  Madhya  Pradesh

 5321.  Shri  Ramavatar  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  last  year  at  the  time  of  agreement  between  the  Chief  Ministers  of  Bihar,
 Madhya  Pradesh  and  Uttar  Pradesh  regarding  Ban  Sagar  Project  it  was  assured  that  Madhya
 Pradesh  Government  will  sign  on  another  agreement  regarding  Kanhar  rrigation  Project
 of  Bihar;
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 (b)  whether  the  Government  of  Madhya  Pradesh  is  refusing  to  sign  such  agreement;
 and

 (c)  if  so,  the  reasons  therefor
 and

 the  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar  Prasad):
 (a)  to  (c)  ||  the  course  of  discusions  on  the  Bansagar  Project,  the  Government  of  Bihar  had

 urged  that  the  details  of  use  of  the  waters  of  the  Kanhar  river,  a  tributory  of  the  Sone  river,
 should  also  be  settled  and  proposed  a  draft  agreement.  This  was,  however,  not  acceptable
 to  the  Govt.  of  M.P.  who  had  indicated  that  they  had  not  yet  made  studies  of  their  require-
 ments  in  the  Kanhar  river  basin  and  it  was  only  after  their  studies.  had  been  completed  that

 they  could  consider  the  proposals  of  the  Government  of  Bihar  in  is  this  regard.  The  Govt.

 of  Madhya  Prasdesh  have  indicated  that  the  water  use  in  Madhya  Pradesh  is  being  studies.
 They  have  not  communicated  any  refusal  in  regard  to  the  draft-agreement  sent to

 them  by
 the  Govt.  of  M.P.

 भारतीय  तेल  निगम  के  कर्मचारियों  wie  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  कर्मचारियों  को  प्राप्त

 लाभों  के  बारे  में  भेदभाव

 5322.  को  चख  शेखर  fag  :
 कया  पैट्रोलियम  कौर  रसायन

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  यह  जानती  है  कि  भारतीय  तेल  कम्पनी  के  कर्मचारियों  की  तुलना
 में  तेल  तथा  प्राकृतिक  team  के  कर्मचारियों  के  साथ  बोनस  तथा  श्रन्य लाभों  के  मामलों  में

 भेदभाव  feat  गया है  और ;

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  इस  समस्या  के  बारे  में  कराने  का  है  ?

 पेट्रोलियम  att  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज
 :

 श्र  सरकार को

 तेल  तथा  प्राकृतिक गैस  आयोग  के  कर्मचारियों ak  भारतीय  तेल  कम्पनी के  कर्मचारियों के  बीच

 में  वर्तमान  बोनस  तथा  अन्य  लाभों  इरादी  में  सामान्य  विषमता  का  पता  इसके  निम्नलिखित
 कारण  हैं  :--

 (1)  दोनों  संगठन  विभिन्न  प्रकार  के  कार्य में  व्यस्त  हैं  और  इसी  कारण  तेल  तथा  प्राकर्तिक
 गैस  sam  के  अधिकाधिक  कर्मचारियों को  कार्य  भारतीय  तेल  कम्पनी  के  अधिकाधिक

 कर्मचारियों  के  का  से  बिल्कुल  भिन्न  दोनों  संगठनों  के  कर्मचारियों  को  दिए  जाने
 वेतन  शादी की  वास्तविक  तुलना  करना  संभव  नहीं  विशेषतः  जबकि  मोटे

 तौर  पर  दोनों  कर्मचारियों fat  कार्य  प्रवृत्तियां  भिन्न

 (2)  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  ने  matt  में  परिचालित  adi  के  साथ  बेतनमानों  सनौर

 oa  लाभ  शादी  के  लिए  1 1 a9,  1972  से  31  1975  तक  की  अवधि  के

 समझौता  किया । लिए

 (3)  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  कर्मचारियों  को  दिए  गए  बोनस  की  दर  वेतन

 का  10  प्रतिशत  है  जबकि  भारतीय  तेल  कम्पनी  में  20  प्र  त  उद्यम में  दिए

 जाने  बाला  बोनस  श्राफ

 में  आवंटित  अधिशेष  पैर  भझ्राधारित

 (4)  दोनों  संगठनों  की  वित्तीय  स्थिति  भिन्न  है  ।



 2  1974

 काना नाक  2

 5323.  श्री  विभूति  कया  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  बिजली
 की  कमी

 के  कारण  बिहार  तथा  उत्तर  प्रदेश  में  रबी
 फसल  के  क्षेत्रों  तथा  गन्ने  के

 क्षेत्रों  की
 इस

 वर्ष  जनवरी  से
 1974

 तक  सिंचाई  नहीं  की  जा  सकी

 यदि  इससे  अनुमानतः  कितने  रुपये  की  हानि हुई  ;  और

 क्यया  बिजली  की  कमी  को  पुरा  करने  के  लिए  कोई  योजना  बनायी  जायेगी
 ?

 सिंचाई  ate  विद्युत  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  )  :  से  विद्युत  उत्पादन  कम  होने

 पर  बिहार  में  कृषि  उपभोक्ताओं  पर  प्रतिबंध  लगा  दिए  गए  उत्तर  प्रदेश  में  भारों  को ala

 में  9  घंटे  भर  दिन  में  क घंटे  बारी-बारी से  बिजली  दी  गई  हैं  श्र  स्वतंत्र  फीडरों वाली  लिफ्ट

 पम्प  नहरों को  एक  महीने  में  लगातार  10  दिन  चलने  की  अनुमति  दी  गई  यह  आशा  है  कि

 बिजली  की  कमी  के  कारण  बिहार  उत्तर  प्रदेश  में  चीनी  के  उत्पादन  वाले  क्षेत्रों  ak  रबी

 फसल  amt  क्षेत्रों की  सिंचाई  में  कोई  भी  कठिनाई  ma  की  संभावना  नहीं  बिजली

 बोर्डों  को  पहले  ही  सलाह  दी  जा  चुकी  है  कि  वे  कमी  की  स्थितियों  के  sian  बिजली  के  राशनिंग

 की  यथा  सुझाव  युक्तिसंगत  प्रणाली  को  श्रपनाएं  जिनमें  खाद्यान्न के  उत्पादन के  हित  में  कृषि

 को  विद्युत  आवश्यकताओं को  उच्च  प्राथमिकता  दी  जाती  विद्युत  की  कमी  को  दुर  करने  के  लिए

 भा  किए  जा  रहे  जिनके  अंतर्गत  उत्तर  प्रदेश  जैसे  राज्यों  को  पड़ोसी  राज्यों  से  राहत

 सप्लाई  दी  जाती  उपलब्ध  संयंत्र  क्षमता  का  समुपयोजन  उत्तर  प्रदेश  श्र  बिहार  दोनों  में

 अधिकतम  किया जा  रहां  है  कौर  aa  की गई  बिद्युत  स्कीमों में  शीघ्रता  लाई  जा  रही

 मेरठ  सिटी  स्टेशन  के  बुकिंग  aaa  के  विरुद्ध  शिकायत

 5324.  श्री  भारत  सिंह  क्या  रेल  मंदी  मेरठ  सिटी  स्टेशन  के  बुकिंग  क्लर्क  के  विरुद्ध

 शिकायत  के  बारे  में  4  1973
 के  शंतारांकित  प्रश्न  संख्या  3364  के  उत्तर  में  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  इस  मामले  का  न्यायालय  द्वारा  निर्णय  किया  जा  चुका है

 यदि  तो  इसके  परिणाम  क्या  हैं  ;

 कया  1973  के  दौरान  इस  कर्मचारी  के  विरुद्ध  कम  राशि  देने  के  कई  मामले  हैं  कौर

 वहां  कदाचार  कभी  भी  जारी

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  उसे  जनता  के  साथ  लेने-दे a  |  |  करने  से  रोकने का
 >  ग

 रेल  मंत्रालय
 में  उपमंत्री

 मुहम्मद  शरीफ  :  श्र  जी  इस  मामले  की

 जांच  सरकारी  रेलवे
 पुलिस  मेरठ  सिटी  द्वारा

 की
 गयी  थी  शौर  मुकदमे की  के  लिए  अदालत

 में  भेज  दिया  wera  ने  इस  के  साथ  इसे  वापस  कर  दिया  कि  इस  मामले  में

 विशेषज्ञ  की  राय  ली  जाये  भर  we  इस  मामले  में  सरकारी  tat  बकील  द्वारा  जांच

 की  जा  रही  है
 ।
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 शौर  1973  में  इस  कर्मचारी  के  विरुद्ध  न्यूनप्रेषण/श्रवप्रभार  की  कुछ  शिकायतें

 थीं  जिनमें  छोटी  मोटी  रकम  का  घपला  ati  aa  यह  विनिश्चय  गया है  जब  तक

 भ्र दा लत  से  मामले  के  सम्बन्ध  में अन्तिम  निर्णय  न  हो  जायें  तब  तक  टिकट  बाबू  को  निलम्बित

 रखा  जाये  ।

 भारत  कौर  बंगला  देश  के  बीच  जल  परिवहन  प्रणाली

 5325.  थ्रो  नवल  किशोर  wat

 श्री  प्रबोध  चन्द्र

 कया  सिचाई  श्रौर,विद्युत
 मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 कया  भारत  बंगला  देश  संयुक्त  नदी  आयोग के  बारे  में  बंगला  देश  सरकार  भारत

 सरकार  के  प्रतिनिधियों  के  भिन्न  at  हाल  में  कोई  बैठक  हुई  है  ;

 यदि
 तो  दोनों  देशों

 के
 बीच  जल

 परिवहन  प्रणाली  के  बारे  मैं  उक्त  बैठक  में
 किन-किन  मुख्य  मुद्दों  पर  बातचीत  हुई  ak  निर्णय  लियें  शौर

 इससे  भारत  को  कितना लाभ  होगा  ?

 सिचाई  Ss  मंत्री  gem
 चल  े  भारत-बंगला  देश  संयु

 कत  नदी  आयोग  की
 सातवीं  बैठक  दिल्‍ली  में  25  फरवरी  से  2  1974  तक  हुई थी

 आयोग  ने  दोनों  देशों  के  बीच  जल  परिवहन  प्रणाली  पर  विचार  नहीं  किया  ।
 1

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 दामोदर  घाटी  निगम  नहर  को  ड्रेसिंग  ite  सफाई  करने  वाले  जहाजों  का  बेकार  खड़े  रहना

 5326.  श्री  वी  ०  के  ०  दास  चौधरी  :  क्या  सिंचाई
 Wh

 चिद्यत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दामोदर  घाटी *  निगम  नहर  को  ड्रेजिग  ate  सफाई  रक >

 गत  दस  वर्षों  से  बेकार  खड़े

 यदि  तो  इन  जहाजों  के  नाम  क्या  इनको  कितनी  कीमत  पर  खरीदा  गया  ak

 इन  जहाजों के  बेकार  खड़े  रहने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 इन  जहाजों  पर  तथा  इन  से  संबंधित  oe  काम  करने  वाले  ऐसे  कर्मचारियों  की  संख्या

 कितनी है  जिन्हें  उचित  कार्य  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ae  उनकी  भर्ती  से  wae  तक  उनके  वेतनों

 तथा  भत्तों पर  कुल  कितनी  धनराशि  खर्च की  गई  है  ;  और

 क्या  मंत्रालय ने  दोषी  व्यक्तियों  को  जिम्मेदारी  निर्धारित  की  है  ?
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 मनाता

 सिचाई  att  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर
 :

 कौर  नहरों  के

 कर्षण  और  सफाई
 के  लिए

 दामोदर
 घाटी  निगम  द्वारा

 निम्नलिखित  जहाज  खरीदे  गये  थे

 जहाज का  नाम  मल  लागत ८
 $e

 लाख  रुपयों  में

 (1  )  ड्रेसर  रुद्राणी  ह  6.46

 (2)  टग बोट  कोशिका  71

 (3)  डूब  बाजिस

 कुन्ती
 मगर

 ब्रह्मणी  4.95

 agar
 घीया

 ् ~~  ——

 वे  जहाज  बेकार  नहीं  खड़े  हैं  बल्कि  जब  भी  उनकी  जरूरत  पड़ती  है  उन्हें  गाद  निकालने  के

 काम  में  लाया  जाता  है  ।  a

 लक्षण  यूनिट  के  लिए  22  व्यक्तियों  को  निशक्त  किया  हुआ  इनमें  वे
 7

 व्यक्ति
 भी  शामिल  हैं  fae  कार्य  प्रभार  पर  नियुक्त  किया  गया  उनकी  सेवाओं  का  समुचित  प्रयोग  किया

 जारहा  उनके  वेतन  तिरा  भत्तों  पर  अब  तक  कुल  रुपये  व्यय  किया  जा  चुके

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 Saving  of  Fuel  and  Electricity  by  States

 5327.  Shri  Phool  Chand  Verma  :  Willth:  Minister  o  Irrigation  and  Power  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  the  Central  Government  have  impressed  upo2  the  State  Governments
 to  make  efforts  to  save  fuel  and  electricity;  and

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar  Prasad)  :
 (a)  &  (b)  In  the  context  of  the  prevailing  power  shortage  conditions,  the  States  have  been
 advised  to  restrict  power  supply  to  non-productive  uses  like  commercial  display,  decorative
 illumination,  etc.  with  a  view  to  save  electricity  for  productive  purposes.  In  regard  to
 consumption  of  fuel  oil,  the  State  Electricity  Boards/Undertakings  have  been  advised  to
 minimise  the  use  of  oil  as  a  secondary  fuel  by  maintaining  constant  high  load  on  the  boilers.
 Setting  up  of  power  generation  facilities  on  the  total  energy  concept  using  steam  jointly  for
 power  generation  as  well  as  for  process  or  heating  purposes  is  encouraged  where  possible,

 पश्चिम  बंगाल  में  दुबला  बेसिन  परियोजना  तथा  फले घई  तटबन्घ  के  ari  के  लिए

 श्रधिगहीत  को  गई  भूमि  के  लिए  मुकाबला

 5328.  श्री  aaa  :  क्या  सिचाई  शर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रामनगर  पश्चिम  बंगाल  के  लोगों  को  पूरा  मुआवजा  दे  गया  है  जिनकी

 भूमि  को  दुबदा  बेसिन  परियोजना  के
 कार्यान्वयन

 के  लिए  सरकार  द्वारा  अधिगृहित  किया  गया  था  ;
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 क  ह  के

 क्या  उन  लोगों  को  भी  मुआवजा  दे  दिया  गया  है  जिनकी  भूमि  को  थाना  भगवानपुर

 पश्चिम  बंगाल  में  केलेघई  तटबंध के  लिए  श्रधिगहीत  किया  गया  है  ;

 यदि  नहीं  तो  मुआवजा  देने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  तथा  कितना  मुन् नाव जा  दे  दिया

 गया  है  कितना  मुआवजा  wet  दिया  जाना  बाकी

 क्या  सरकार  उन  भूमि  खण्डों  के  लिए  मुआवजे  की  पुरी  राशि  देने  के  लिए  शीघ्र  कार्य

 वाही  करेगी  जिनहें  दुबदा  ata  तथा  कैलघेई  परियोजनाओं के  लिए  अधिगृहित क्रिया  गया  है  ;  शौर

 यदि  होता  उसक  तथ्य  कया  हैं
 ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर प्रसाद  )  से  जानकारी  इकट्ठ

 की  जा  रही है  यह  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 सीरे के  अभाव  के  कारण  औद्योगिक  ग्रलकोहल  के  उत्पादन  में  कमी

 5329.  श्री  गजाधर  मांझी :  कया प ैपेट्रोलियम  र  रसायन  मंत्री यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सीरे  के  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  औद्योगिक  श्रीमोहन  के  उत्पादन  में  काफी  अधिक

 कमी  हो  गयी  atk

 यदि at.  तो  उसके  विवरण  क्या  हैं
 ?

 पेट्रोलियम  सौर  रसायन  मंत्रालय य
 में  राज्य

 मंत्री
 शाहनवाज

 :  att  वर्ष  1971

 कौर  1972  के  अंतर्गत  अ्लकोहल  की  vc  aq  लेकिन  1972  में  सीरे

 की  उपलब्धि  में  कसी  हो  जाने  के  कारण  यह  कम  हो  गया  वर्ष  1973 में  भी  सीरे  की  कुछ  कमी

 रही ।

 त्रिपुरा  में  गुमटी  पनबिजली  परियोजना  के  निर्माण  ag  झाड़ियों  का  गिराया  जाना

 कृपा  करेंगे  कि  : 5331.
 श्री  दशरथ  क्या  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की

 क्या  गुमटी  पनबिजली  परियोजना  के  निर्माण  के  लिए  हरिपुरा  सरकार  ने  दिसम्बर  1973

 कौर  1974  में  रायमा  कौर  सरमा  के  बहुत  से  झ्रादिवासियों  की  झोंपड़ियां  बलात  गिरा  दीं

 )  यदि  तो  कितनी  झौपड़ियां गिराई  गई  ak

 क्या  गुमटी  परियोजना  के  निर्माण  से  भूमि  से  वंचित  किए  गए  इन  आदिवासियों  को  वैकल्पिक

 भूमि  या  मुआवजा  दिया गया  है  ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  )  से  भ्रपेक्षित

 कारी  इक्ट्ठी  की  जा  रही  हैऔर  यह  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएंगी  ।
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 ter

 a

 ———

 सेवा  निवृत्ति के
 reryary के

 अ  क  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  पदग्रहण
 करने  लगता  जगल लगाने  का  प्रस्ताव

 5332.  श्री  ज्योतिर्मय  क्या  न्याय  ate  कम्पनी  कार्य  मंत्री  की  कृपा

 रंगे  कि
 =

 उच्चतम  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालयों  के  उन  भूतपूर्व  न्यायाधीशों  के
 me

 ee  ee ae  च्च  कार्यकारी  के  रूप  में  कार्यभार  सम्भाला  है  ;

 स
 त  ee  लिक  गौर

 क्या  सरकार  का  बिचार  सेवा-निवृत्ति  के  पश्चात्  न्यायाधीशों  पर  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में

 पद ग्रहण  करने  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  है
 ?

 द

 न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  एच ०  कार  :  र
 (a)

 उच्चतम

 लय  उच्च  न्यायालयों  के  सेवा  निवृत्ति  न्यायाधीशों  पर  सरकार  के  प्रधान  अथवा  पब्लिक  सेक्टर

 में  या  गर-सरकारी क्षेत्र  में  नियोजन  स्वीकार  करने  पर  कोई  प्रतिशत  ध  नहीं  ऐसा  नियोजन
 ry

 करने  के  लिए  सरकार  की  पूरी  अनुज्ञा  अपेक्षित  नहीं
 सरकार

 के  पास  इस
 मामले

 में  कोई  जानकारी  नहीं

 फिलहाल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 नागालैण्ड में  मतदाता  सूचियों  में  मतदाताझ्ों  के  नाम  सम्मिलित  न  किया  जाना

 53  श्री  एम०ਂ  क़ता सत्त  :  क्या  याय
 शौर

 कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि  व्

 के  नाम  न  लिखे )  बया  उन्हें  अक्तूबर  1973  में  नागालैंड  में  मतदाता  सूचियों  में  मतदाता

 जाने के  बारे  में  मतदाताओं  से  कोई  पत्न  प्राप्त  हुआ  था  ;  शर

 )  यदि हां  तो  उसका  सारांश  क्या  है  सनौर  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई

 न्याय  शौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  एच  ०  कार ०  गोखल े)  :  ax  oe

 र  एक  शिकायत  जो  नागालैंड में  35  लालओ  के  तेयार  Te (% aT TS  _  नामावली

 मलित होने  के  संबंध में  थी

 निर्वाचन  ari  ने  मामले  को  नागालैंड  के  मुख्य  निर्वाचन  अधिकारी  को  fate  कर  दिया

 सके  उत्तर  में  यह  बताया  गया  था  कि  निर्वाचक  नामावलियों  को  विधि  के  waar  यथासंभव

 अगस्त  श्र सही  तेयार  करने  के  लिए  सभी  संभव  उपाय  अपनाएं गए  थे  शौर  माज  के

 किसी  धार्मिक
 at

 के  प्रति  कोई  भेदभाव  या  पक्षपात  नहीं  बरता  गया  जैसा  अभिकथन

 fear गया

 Impact  of  Indian  Foreign  Policy  in  Lessening  Difficulties  of  Oil  Crisis

 Shri  Shrikrishna  Agarwal : 533  Will  the  Minister  of  Petroleum  a
 ind

 Chemicals
 be  pleased  to  state  :

 a  whether  face  lesser  difficulties  as  compared  to  Western  countries  in
 world  oil  crisis  ए  of  its  international  foreign  policy  being in  favour  of  Arab  countries ;
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 (b)  if  so,  the  factual  position  in  this  regard;  and

 (c)  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  Minister  of  State in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals :  Shri  Shah  Nawaz

 Khan)  :(a)  to  (c)  It  is  difficult  to  draw  any  comparison  between  the  Western  countries  and
 India  on  the  situation  created  by  steep  rise  in  oil  prices  and  reduced  supplies,  becuase  the
 Situations  are  quite  different.  As  far  as  the  prices  of  crude  oil  are  concerned,  India  is  one
 of  the  hardest  hit  countries  in  the  world  because  of  limited  foreign  exchange  resources  we
 have  at  our  disposal.  Regarding  the  supply  of  crude,  the  friendly  oil  producing  countries
 have  maintained  continuous  supply  of  crude  oil  whereas  some  of  the  oil  producing  countries
 have  reduced  or  stopped  supplying  oil  to  a  number  of  countries  including  Western  countries*

 एशियाई  देशों  के  बीच  कच्चे  तेल  में  सन्तुलन  प्राप्त  करना

 5335.  श्री रघुनन्दन लाल  कया  पैट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  भारत  ने  नई  दिल्‍ली  में  5  फरवरी  1974  को  एशियाई  देशों  की  बैठक में  यह

 प्रस्ताव  रखा  था  कि  एशियाई  देशों  के  बीच  कच्चे  तेल  का  कसे  संतुलन  प्राप्त  किया  जाये  और

 यदि  हां  तो प्रस्ताव  पर  उन  देशों  की  क्या  प्रतिक्रिया रही  ?

 पेट्रोलियम  शौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  :  भारत  द्वारा  दिया  गया  ऐसा

 कोई  भी  प्रस्ताव  इस  मंत्रालय  की  जानकारी  में  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता ।

 aq  1972-73  में  वार्षिक  घिद्यत  सर्वेक्षण  का  प्रतिवेदन

 5336.
 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहो  :  क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  विभिन्‍न  प्राधिकारियों द्वारा  वार्षिक  विद्युत  सर्वेक्षण  प्राक्कलन  मनमाने  ढ़ंग से
 कम

 कर  दिए  जाते  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  देश  में  ्  की  वर्तमान  कमी  है

 क्या  वर्ष  1972-73  में  किया  गया  विद्युत  का  वार्षिक  सर्वेक्षण  का  प्रतिवेदन  कभी

 प्रकाशित  नहीं  eat  है  ;  श्र

 यदि  at  तो  इस  का  समाधान  करने के  लिए  क्या  कदम  उठाए जा रहे  हैं  ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  पंत  जी

 श्र  :  विधिक  विद्युत  प्राक्कलन  चार
 वर्षों

 की
 अवधि

 लिए  सर्वेक्षण के
 आधार  पर  तैयार  किये  जाते  आठवीं  रिपोर्ट  तैयार  करने के  लिए  एक  सर्वेक्षण  1972

 में
 शुरु

 किया  गया  था  पौर  बाद  में  यह  फैसला  किया  गया  थाकि  ये  सर्वेक्षण  7-10
 वर्षों

 की  अवधि  के  लिए

 किए  जा  सकते  इसके  परिणामस्वरूप  आठवीं  रिपोर्ट  तैयार  नहीं  की  गई  कौर  अब  इसे  नौवीं
 वार्षिक  विद्युत  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  के  साथ  जारी  करने  का  प्रस्ताव है  देश  में  विद्युत  स्थिति के
 दीर्घकालीन  gay  की  व्यवस्था  की  जा  सक े॥
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 आंध्र  प्रदेश  में  बिजली को  कसो

 5337.  श्री बी  ०  एस  ०  मूर्ति  :  क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की
 हवा  कॉ

 ie

 कया  आंध्र  प्रदेश  में  उपलब्ध  ga  बिजली  राज्य  को  owen  से  बहुत  ही  कम

 है  ;

 क्या  इस  संबंध  में  राज्य  सरकार  द्वारा  कोई  wade  किया  गया  झर  यदि  हां

 तो  बिजली के  संसाधनों  को  बढ़ाने  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  कौन-कौन  सी  कार्यवाही  की  गई

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद )  और  श्ांघ्  प्रदेश  में

 लगभग  11.  83  मिलियन  यूनिट  प्रतिदिन  की  झ्रावश्यकता  के  प्रति  इसके  उत्पादन  से

 बिजली  की  उपलब्धता  लगभग  8.  11  मिलियन  यूनिट  प्रति  दिन  हैंगर  प्रदेश  को  पड़ोसी  राज्यों

 उड़ीसा  विद्युत  are  केरल  से  भी  यथासंभव  भ्र धिक तम  सहायता  उपलब्ध  करायी  जा

 रही

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप  में  आंध्र  प्रदेश  प्रणाली में  1150  मेगावाट  तक  बिद्युत

 उत्पादन  क्षमता  का  श्राद्ध  परिकल्पित  है  जोकि  इस  राज्य  में  बढ़ती  हुई  मांगों  को  पूरा  करने
 के

 लिए  पर्याप्त  होगा  ।  चल  रही  कुछ  विद्युत  परियोजनोभ्रों  को  तेजी  से  पूरा  करने  के  लिए  aia  प्रदेश

 को  fara  वित्तीय  दी  गई

 नैफ्था  पर  आधारित  वरक़  संयंत्रों  को  लाइसेंस  देन ेके  बारे  में  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी

 सम्बन्धी  राजकीय  समिति  का  विरोध

 5338.
 श्री  राम  सहाय  पांडे

 श्री  एम
 ०  रामगोपाल रेड्डी

 पेट्रोलियम  शौर  dt  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 विज्ञान  ale  प्रौद्योगिकी  संबंधी  राष्ट्रीय  समिति  ने  पर  अधिक  आधारित

 किसी  ्  संयंत्र  को  लाइसेंस  देते  का  विरोध  किया  है  ate  इसके  विपरीत  कोयले  पर  आधारित

 उर्वरक  संयंत्र  लगाने  को  प्रोत्साहन  दिया  है  ;  भर

 यदि  तो  उस  पर  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया

 पैट्रोलियम  ate  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  झर  अ्रपेक्षित

 सुचना  एकत्न  की  जा  रही  है  भ्र ौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 केमिकल्स  एण्ड  फाइबर्स  श्राफ  इंडिया  लिमिटेड  शोर  से  डी  ०  एम  ०टी  ०  के  आयात

 5339.  श्री  राम  सहाय  पांडे

 श्री  प्रबोध  चन्द्र

 क्या  पेट्रोलियम  प्रो  रसायन  मंत्री  यह  की  कृपा  कंरेंगे कि

 (#)  क्या  केमिकल्स  एण्ड  फाइवर्स  श्राफ  इंडिया  लिमिटेड  ने  डीएम टी  के  ta  के

 एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  शौर
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 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज :  जी

 यह प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 खम्भात को  खाड़ी  मे  एलिय  बेंत  पर  समुद्र  तट  से  दुर  तेल  की  खुदाई  आरम्भ  करना

 5340.  श्री  रामसहाय  पिंड  :

 श्री  भागीरथ भंवर  :

 क्या  पैट्रोलियम  site  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या
 सरकार

 का  विचार  खंभात  की  खाड़ी  में  एलियाबेत  पर  समुद्र  तट  से  दूर  तेल  की

 खुदाई  पुनः  आरंभ  करने  का  है  जिसका
 कार्य  1971  में  छोड़  गया  ar

 यदि  at  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  :  ate
 तेल  भर

 प्राकृतिक गैस  आयोग  की  पीलिया वेटਂ  वेस्ट  सरंचना  में  जहां  वर्ष  1971  में  व्यसन  कार्य  छोड़

 दिया था  व्यधन  कार्य को  पुनः  प्रारंभ  करने  की  कोई  तत्काल  योजना

 नार्थ बुक  जूट  कम्पनी  के  अधिकांश  शेयरों  का  कथित  नियमित  हस्तान्तरण

 5341.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त :  क्या  न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  mage  जूट  कंपनी  के  भूतपूर्व  मालिक  मैसेज  Tho  डब्ल्यू०  हैजिसे  द्वारा  इस

 कंपनी  के  अधिकांश  शेयरों  का  किन्हीं  श्री  आर०  गनेरोबाला  को  अनियमित  रूप  से  हस्तांतरित  करने

 के  आरोपों के बारे के  बारे  में  कोई  जांच  की  गई

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  पता  हैकि  उक्त  सौदे  में  इस  कंपनी  के  80  प्रतिशत

 शेयर  शामिल  हैं  ;

 द
 ह  क्या  इस  कंपनी  की  बिक्री  wa  में  से  कुछ  भाग  विदेशों  में  जमा  कर  दिया  गया  है  ;

 wk

 क्या  जीवन बीमा  निगम  कौर  सामान्य  बीमा  निगम
 जो  इसके  अंशधारी  भी  हैं

 ;

 कोर्स  सौंदे  के  बार ेमें  कोई  जानकारी  थी  तथा  इसके  काय  करने  का  ढंग  क्या  रहा ?

 fafa,  न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय में  उप-मंत्री  बेसब्री  तथा  (4)

 यद्यपि  कोई  जांच-पड़ताल  नहीं  की  गई  है  परन्तु  यह  सुनिश्चित  कर  लिया  गया है  कि  नाथ  बुक  जूट

 कंपनी  लिमिटेड  के  98,299  साधारण  हिस्से  सितम्बर  तथा  अक्तूबर  1973  में  श्री  wa  गोपाल

 गनेरीवाला  wae  भतीजे  व  दो  कंपनियों  जिनमें  श्री  गनेरीवाला  के  हित  को  अन्तरित  किये  गये
 वश  ah थे  भ्रन्तरित  हिस्से  नाथ  q  ge  कम्पनी  लिमिटेड  की  साम्य  पूंजी  के  लगभग  58  प्रतिशत  के  बराबर

 बैठते हैं  ।
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 कोई  सूचना  उपलब्ध  नहीं

 जीवन  बीमा  निगम a  सामान्य  बीमा  निगम  को  इस  संव्यवहार  का  कोई  ज्ञान  नहीं

 था

 निर्माता  फर्मों  के  पास  पड़े  वैगनों  के  लिए  रेलवे  बोर्ड  के  क्रयादेश

 5342.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 |... ६...  dade  ऐंड  कंपनी  बने  एण्ड  कंपनी  जैसा  कंपनी  इंडियन  स्टेण्डड  वैगन  कम्पनी

 भ्र  टेक् समे को  के  पास  ठीक-ठीक  कितने  वैगनों  के  लिए  रेलवे  बोर्ड के  क्रयादेश  विचाराधीन हैं  ;

 क्या  वैगनों  की  उक्त  संख्या  यह  बताती  है  कि  गत  औसत  की  तुलना  में  ये  क्रयादेश

 eq हो  गए  हैं  तथा  इन  फर्मों  की  सप्लाई  की  क्षमता  में भी  कमी or  गई  प्रौढ़

 यदि  तो  इस  कमी  होने  के  क्या  कारण

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मुहम्मद  शफी  कुरेशी  )  द

 सूचना  स  प्रकार  ह्  ——

 1-3-74  को  माल  डिब्बों  की  संख्या

 फम का नाम का  नाम  के  हिसाब

 a  ia  ~
 एंड  ०  5830

 मेसर्स बर्न  एंड  कं  ०  3250

 2257
 a  con

 एंड  कं  ०

 मैसर्स  इंडियन
 स्टैंडर्ड  बैंगन  wo  3142

 मैसर्स  टेवसमेको  7980

 जी  नही ं।

 प्रश्न नहीं  उठता

 or TUES  ला  Shaet  इंजनों  का  प्रयोग कि ब  द

 5343.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  कया  रेल  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारतीय  रेलों
 में  इस  समय  कितने  डीजल  इंजनों at  प्रयोग  किया  जा  रहा

 उनकी  डीजल
 तेल

 की  श्रौसत  मासिक  खपत  कितनी है  ;

 वर्तमान  डीजल  इंजन  जितनी  गाड़ियां  खींचते  हैं  उतनी  गाड़ियों  को
 खींचने  के  लिये

 कितने  इंजनों की  आवश्यकता  ad  ;  कौर

 क्या  इस  प्रयोजन  के  लिये  काम  करने  योग्य  भाप  के  भजन  पर्याप्त  संख्या  में  उपलब्ध  हैं  ?
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 लाा  भ

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मुहम्मद  शफी  कुरेशी )  ,  1-21974  को  भारतीय  रेलों  के

 पास  मुख्य  लाइन  के  943  बड़ी  लाइन  डीजल  371  मीटर  लाइन  डीजल  43  छोटी  लाइन

 डीजल  इंजन  कौर  205  बड़ी  लाइन  डीजल  शंटर  अर्थात  कुल  मिलाकर  1562  डीजल  इंजन

 रेल  इंजनों  पर  डीजल  तेल  की  श्रांत  मासिक  खपत  लगभग  56000
 किलोमीटर

 मुख्य  लाइन  का  एक  बड़ी  लाइन  श्र  मीटर  लाइन  डीजल  रेल  इंजन  2.5  भाप

 रेल  इंजनों  के  एक  छोटी  लाइन  डीजल  इंजन  2  भाप  रेल  इंजनों  के  बराबर  शर  एक

 डीजल  शंटर  1.  25  भाप  रेल  इंजनों  के  बराबर  कार्य  करता  gama  संपर्क  वर्तमान  डीजल

 रेल  इंजनों  के  बेड़ ेको  बदलने  के  लिए  2614  बड़ी  लाइन  भाप  रेल  इंजनों  ,  928  मीटर  लाइन

 भाप  रेल  इंजनों  और  86  छोटी  लाइन  भाप  रेल  इंजनों  की  झ्रावश्यकता  होगी  ।

 जी  नहीं ।  भारतीय  रेलों  पर  उपलब्ध  कुल  8882  भाप  रेल  इंजन  पहले  से  ही

 माल  ate  शंटिंग  गाड़ियों  में  चल  रहे  इस  भारतीय  रेलों के  व्तेमान  डीजल  रेल  इंजनों  के

 बेड़े  को  बदलने  के  लिए  कोई  फालतू  भाप  रेल  इंजन  उपलब्ध  नहीं  है  ।  उपलब्ध भाप  रेल  इंजनों

 at  अधिकतम  उपयोग  करने  की  दृष्टि  वर्तमान  शतायु  भाप  रेल  इंजनों  को  नाकारा  घोषित

 करने  की  आस्थगित  करने  की  योजना  बनायी  जा  रही  स्थिति  के  आधार पर  श्रधघिकतर  केवल  उन्हीं

 भाप  रेल  इंजनों  को  नाकारा  घोषित  किया  जो  50  वर्ष  से  अधिक  पुराने

 पांचवों  पंचवर्षीय  योजना  में  केरल  के  लिए  सिचाई  परियोजनाओं

 5344.  श्रीमती  भार्गवी  तनकप्पन  :  कया  सिचाई  र  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 कैरल  राज्य  सरकार  ने  कितनी  सिंचाई  परियोजनाश्रों  को  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में

 सम्मिलित  करने  की  मांग  की  है  केन्द्र  सरकार  जिनसे  सहमत  नहीं  हुई  है  ;  कौर

 इन  परियोजनाओं  को  मंजूर  न  के  क्या  कारण  हैं  ?

 सिचाई  शर  विद्युत  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  आर  केरल  सरकार  ने

 राज्य  को  पांचवीं  योजना  में  शामिल  करने  के  लिए छः  नई  बृहद  तथा  दो  नई  मध्यम  सिचाई  स्कीमें

 प्रस्तावित  की  केरल  की  पांचवीं  योजना  को  अभी  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया  पांचवीं

 योजना  में  इन  स्कीमों  को  शामिल  करना  उनकी  तकनीकी-श्रमिक  संभाव्यता  श्र  धन  की

 aaa  पर  निर्भर  करता

 केरल  राज्य  में  रेलवे  सुविचारों  के लिए  चौथी  योजना  में  निर्धारित  लक्ष्य
 ।

 5345,  श्रीमती  भादंवि  तन कप् पन  :  क्या  रेलमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  राज्य  में  रेलवे  सुविधाओं  के  लिए  चौथी  योजना  में  निर्धारित

 लक्ष  पूरा  प्राप्त कर  लिया  गया  है  ;  झर

 यदि  तो  इस  लक्ष्य  को
 प्राप्त  करने  में  कितनी  कमी  रह  गई  है  तथा  इस  मामलें  में

 क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?
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 रेल  मंत्रालय में  उप  मंत्री  at  मुहम्मद  शो  कुरेशी  )  :  रेलवे  का  बिकास  किसी  राज्य  या
 क्षेत्रीय

 श्राघार पर  बल्कि  राष्ट्रीय हित  में  समग्र  बातों  को  ध्यान  में  रखकर  किया  जानता  है  ak  रेल

 सुविधाओं  के  विकास  के  लिए  राज्य-वार  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किये  जात े।

 प्रशन  नहीं  उठता  ॥

 पांचवी  योजना  के  पहले  ad  में  केरल  राज्य  को  दी  जानें  वाली  ta  सुविधायें

 5346:  श्रीमती  भार्गवी  तनकप्पन  :  क्या  रेल  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 पांचवीं  योजना  के  पहले  वर्ष  में  केरल  राज्य  को  दी  जाने  वाली  रेल  सुविचारों

 का  लक्ष्य  निर्धारित  कर  गया  झ्र

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय में  उप  मंत्री  मुहम्मद  शफी  :  रेलों के  विकास  योजना

 वार  या  क्षेत्रवार  आधार  पर  तैयार  नहीं  की  जाती  कौर  प्रत्येक  राज्य  में  भ्र लग  से  रेलों  के  विकास  के

 लिए  झ्र-अलग  योजनाएं  नहीं  बनायी  जातीं
 ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 मिट्टी  के  तेल  की  कथित  चोर  बाजारी

 5347.  श्री  पासवान

 कया  रेल  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार
 का

 ध्यान  रेलगाडियों  के  संचालन  में  काम  वाले  लम्हों  में  प्रयुक्त  किये

 जाने  वाले  मिट्टी  के  तेल  की  कथित  चोर  बाजारी  की  झोर  दिलाया  गया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कितने  व्यक्तियों  गिरफ्तार  किया  गया  तथा  उनके  विरुद्ध

 a रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मुहम्मद  शो  :  रेलते  प्  मिट्टी तेल  को  चोर

 बाजार  में  बेचने  के  किसी  मामले  की  रिपोर्ट  मिली  है  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  |

 Irrigation  Facilities  in  States

 5348.  Dr.  Laxminarayan  Pandeyas  :

 च Shri  Shyam  Sunder  Mohapatras  ry

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  percentage  of  increase  effected  in  the  irrigation  facilities  in  the  country,  State-
 wise  during  the  last  three  years;

 and
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 =

 (0)  the  percentage  of  the  land  under  irrigation  in  the  entire  country  during  the  same
 period  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar  Prasad)  :
 (a)  &  (b)  The  latest  Land-use  Statistics  available  with  the  Ministry  of

 Agriculture
 are  for

 the  year  1970-71.  The  percentage  of  gross  irrigated  area  to  gross  sown  area  in  this  year
 as,  well  as  in  the  two  preceding  years  are  given  below

 Percentage  of  gross  irrigated  area  to  gross  sown  area

 State  1970-71  1969-  70  1968-69

 एगा

 2  3

 Andhra  Pradesh  31.6  31  29.0

 20.7 Assam  20.6  20
 (including
 Meghalaya)

 Bihar  24.8  24  24.7

 Gujarat  13.0  12  11.2

 Haryana  .  45.0  43  46.0

 Himachal  Pradesh  17.1  17  17.0

 Jammu  and  Kashmir  38 .J  38  38.8

 Kerala  20.5  20  20.4

 Madhva  Pradesh  7.4  6.8

 Maharashtra  8.6  8.0

 Manipur  39.9  39  39.9

 Meghalaya  19.0  19

 Karnataka  12.4  12  13.0

 Nagaland  11.8  1]  24.5

 Orissa  19.2  17  13.5

 Punjab  74.7  74  72.3

 Rajasthan  14.7  17  17.9

 Tamil  Nadu  46.2  45  44.7

 Tripura  6.4  5.1

 Uttar  Pradesh  36.0:  34  33.8

 West  Bengal  21  21  22.5

 ALL  INDIA  23.0  22.7  22.0

 Goods  booked  by  Digvijaya  (Iron)  Industries  from  Bangrod  Station  in  Ratlam  division,

 Western  railway

 5349.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya :  Will  the  Minister  of
 Railways

 be  pleased  to  state

 (a)  the  quantity  of  goods  booked  by  Digvijaya  (Iron)  Industries  from  Bangrod  railway
 station  in  Ratlam  Division,  Western  Railway  during  1972-73  and  1973-74,  separately;

 (b)  whether  the  goods  booked  from  this  station  are  not  weighed  before  loading;
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 (c)  whether  the  Railways  had  to  pay  huge  amount  to  this  Company  against  the  claims

 made  by  it  during  the  last  three  years;  and

 ह  so,  the  total  amount  paid  during  this  period  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railw  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi):  (a)  The
 ः  1  |

 ries,  Bangrod  from  Bangrod  rail- quantity  of  goods  booked  by  M/s.  Digvijaya  (Iron)  व

 way  station  is  indicated  below  :

 1973-74 1972-73
 बनकर

 No.  of  wagons  booked  214  140

 27,787 Quantity  (in  quintals)
 sae --

 (b)  The  goods  booked  in  wagon  loads  from  Bangrod  station  are  not  Weighed  before

 loading  since  there  is  no  wagon  weigh  bridge  at  the  station.  The  goods  are  booked
 with  the  remark  ‘“‘Senders  Weight  to  be  weighed  at  a

 weighbridge
 station

 en-route.  ७

 (c)  No.

 (d)  The  position  has  been  checked  up  by  the  Zonal  Railway  Administrations
 to  the  extent  possible  from  the  Claims  Registers  and  it  appears  that  only  about
 Rs.  20,000/-  was  paid  to  the  Company  towards  claims  for  compensation  during  the

 last  three  years.

 Aniual  Expenditure  incurred  on  Railway  Protection  Force

 5350.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya

 Shri  B.K.  Das  Chowdhury  :

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  the  annual  expenditure  incurred  by
 the  Railways  on  the  Railway  Protection  Force  during  the  last  three  years

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  :  The
 total  annual  expenditure  incurred  by  the  Railways  on  the  Railway  Protection  Force  was  as

 under
 —

 Year  Total  annual  expen-

 ——
 /  diture  (in  Rs.)

 1970-71  थ  प्  6  431,219
 9171-72  13,75,00,094
 1972-73

 14,84,1
 5,625

 Demurrage  Charges  against  Gwalior  Rayen,  Jaora  Sugar  Milis  and  Baroda  Sugar
 HIS.

 5351.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:

 (a)  the  amount  of  demurrage  charges  on  wagons,  outstanding  against  Gwalior
 Rayons  Birlagram  (Nagada)  M.P.,  Jaora  Sugar  Mills,  Jaora  (M.P.)  and  Baroda  Sugar  Mills
 Baroda  (M.P.)  for  the  years  1971-72,  1972-73  and  1973-74,  Separately  ;.

 (b)  the  amount  thereof  realised  from  the  aforesaid  mills  during  the  aforesaid  years;
 and
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 ©  the  longest  period  for  which  wagons  were  detained  durin  g  the  aforesaid  years  and
 by  which  of  the  above  mills  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi):  (a)  There
 is  no  such  Mill  as  Baroda  Sugar  Mills,  Baroda,  in  Madhya  Pradesh.  Presumably,  the
 reference  is  to  Dalauda  Sugar  Mills,  Daluda.

 No  amount  towards  demurrage  is  outstanding  against  these  mills  for  any  of  the  three

 years
 in  question  except  a  sum  of  Rs.  7,616.20  from  M/s.  Gwalior  Rayon,  Nagda  for  1973-

 4

 (b)  The  amount  shown  above  is  the  latest  balance  outstanding  and  will  be  recoyered
 in  due  course.

 (c)  The  longest  detention  had  occurred  in  Gwalior  Rayons,  Nagda  to  the  extent  of
 328  hours  in  1971-72,
 time.

 633
 hours  in  1972-73  and  52  hours  in  1973-74,  to  wagons  placed  at  a

 Scheduled  Caste  and  Scheduled  Tribe  Vendors  in  railways

 5352.  Shri  Onkar  Lal  Berwa :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  percentage  of  Scheduled  Caste  and  Scheduied  Tribe  vendors  among  the
 canteen  contractors  of  the  Railways  is  almost  nil;  and

 (b)  if  so,  their  percentage  among  the  new  contractors  appointed  during  the  last  six
 months  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  :(a)  and  (b)
 The  information  is  being  collected  and  will  be  laia  on  the  Table  of  the  Sabha.

 पूर्वोत्तर  रेलवे  के  रेल  कर्मचारियों  द्वारा  मंहगाई  के  विरुद्ध  ज्ञापन

 5353.  श्री  पुरुषोत्तम  काकोडकर  :

 at  डंडों  देसाई

 क्या  ta  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  रेल  कर्मचारियों  ने  1974  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 मंहगाई  के  बारे  में  कोई  ज्ञापनਂ  उनको  दिया  था  ;

 यदि  at,  तो  उसकी  मुख्य  बातें  ak

 उस  पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 रेल  मंत्रालय में  उप  मंत्री  मुहम्मद शो  :

 जी  at

 ate  ज्ञापन  में  शामिल  मांगों  में  से  एक  मांग  यह  है  कि  बढ़ती  हुई  कीमतों  को

 रोका  मजदूरी  कमाने  वालों  की  क्रयशक्ति  को  बनाने  रखने  के  लिए  मुद्रास्फीति  को  रोका  जायें

 झ्न्यधा  एक  स्थायी  मजदूरी  बोर्ड  तुरन्त  स्थापित  fear  राय  ।  तृतीय  वेतन  आयोगने ने  1960

 आधार  मानकर  12  माह  के  लिए/श्रौसत  मूल्य  सूचकांक  में  प्रत्येक  8  अंक  की  वृद्धि  के  लिए  सब  से  कम

 वेतन  पाने  वाले  कर्मचारियों  के  मामले  में  95  प्रतिशत  से  लेकर  सबसे  अधिक  वेतन  पाने  वाले  ada
 श्रेणी  के  कर्मचारियों  के  लिए  लगभग  56  प्रतिशत  तक  मूल्य-वृद्धि  के  निष््भावीकरण  की  सिफारिश
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 की  |  सरकार  ने  मंहगाई  भत्ता  संबंधी  इस  फार्मूले की  सिफारिश  में इस  ave  सुधार किया  है  ताकि

 300  रुपये  तक  वेतन  पाने  वाले  कर्मचारियों  के  मामले में  100  श्तिशत  कौर  301  रुपये  से  900  रुपये  तक

 वेतन  पाने  बालों  के  मामले  में  75  प्रतिशत  तक  मध्य-विधि  का  निष्प्रभावी करण  हो  जाये

 नोवलजीन  का  खुदरा  मूल्य

 5354.  श्री  बसंत  साठे

 श्री  भाल जी भाई  परमार

 क्या  पैट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह हु  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अ्रनललित  पर  आधारित  नौवल जीन

 s के
 खुदरा

 मूल्य
 अन्य  फर्मों  द्वारा  बेची  जाने

 वाली  इसी  कार  की  दवाइयों  के  मूल्य  से  अधिक है है

 यदि
 तो  सरकार

 ने
 नोव ली जीन

 के
 खुदरा

 मूल्य  कम  करने  के  लिए  श्रेषऋ

 नियंत्रण  )  ग्राहक  1970  के  अ्रघीन  क्या  कार्यवाही  की

 था  यह  सच  है  कि  मेस  होस्ट  फार्मेस्युटिकल्स  को  श्रंखलित बनाने  के  लिए  sat
 क्षमता  का  विस्तार  करने  की  गुरुमति  दी  जा  रही  है  जबकि  एक  भारतीय  फर्म  का  इसी  प्रकार  का

 प्रस्ताव  रद  कर  गया  था  पौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 पैट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  खां  we  नोवलजीन

 की  टेबलेट्स  का  तमा  खुदरा  मुल्य  10x  10  टैबलेट  स्ट्रिप के  लिये  21.30  रुपयें  तथा  100  10

 टैबलेट  स्ट्डी  के  लिये  193.  80  रुपये हैं  ।  कुछ  विनिर्मित  उसी  सहयोग  को  कम  दामों  पर  भी  बेच

 रहे  हैं  ।

 सरकार  ने  नोवलजीन  टेबलेट्स  के  मलय  ढांचे  की  जांच  करने  के  पश्चात  इन  मूल्यों  का  अनुमोदन

 किया है  ।

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  द्वारा  1  1972  को  जारी  किये  गये  प्रैस

 नोट  में  घोषित  की  गई  सरकार  की  नीति  के  ग्रीस  मैसर्स  होस्ट  फामस्यटिकल्स  की  क्षमता  का

 परा  उपयोग  करने  की  श्रीमती  दी  गई  इस  gant  में  एनलजीन  vagina  भी  सम्मिलित  था

 एनलजीन  के  प्रबंध  उत्पादन  के  लिये  मैसर्स  सूरज  प्रकाश  wear  की  झोरਂ  से  मई  1971  में  प्राप्त  हुमा

 प्रस्ताव  र्  कर  दिया  गया  था  क्योंकि  इनमें  कच्चे  पंजीगत  माल  के  आयात  तथा  तकनीकी  सहयोग

 पर  विदेशी  मुद्रा  का  काफी  खर्च  सम्मिलित  था

 प्रबंध  श्रनलजीन  का  उत्पादन  किये  जाने  के  संबंध  में  मास  होस्ट  का  प्रस्ताव  विचाराधीन

 है  ।  आराई  ०डी  ०पी  ०एल०  ने  भी  waite  के  लिपे  अपनी  क्षमता  में  विस्तार  करने  के  लिये  आश्ेदन-पत्न

 दिया है  ;  इस  प्रस्ताव  पर  भी  विचार  रहा
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 अखिल  भारतीय  रेलवे  गाढ़  संघ  द्वारा  कामਂ  करने  को  धमको

 5355.  श्री  बसंत  ae

 श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता

 क्या  रल  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करें  कि

 क्या  अखिल  भारतीय  रेलवे  गार्ड  संघ  पुनरीक्षित  वेतनमानों  के  संबंध  में  अपनी  मांगों

 के  समधन  में  10  1974  से  कामਂ  कर  रहा  है  a

 यदि  ,  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ate  इस  संबंध  में  कया  कार्यवाही की
 गई  है

 ?

 रेल
 मंत्रालय

 में  उप  मंत्री  मुहम्मद  शफी  कुरेशी  )

 (a)  गाड  के  वेतनमानों  पर  बरतन  आयोग  द्वारा  काफी  विस्तार  से  विचार  किया  गया  है
 जिसकी  सिफारिशों  को

 सरकार  ने  मान  लिया  यद्यपि  वेतन  आयोग  द्वारा  जिन  वेतनमानों  की
 रिश  की  गयी है  उनमें  कोई  बुनियादी

 प
 संभव  नहीं  फिर  भी  इनसे  संबद्ध  असंगतियों

 पर  सयुक्त  परामर्श  तंत्न  a; =
 विभागीय  की की  उप  समिति  द्वारा  विचार  किया  जो  ऐसी

 असंगतियों  पर  विचार  करने  के  लिए  गठित  की  जा  रही है

 रेलवे  प्लेटफार्मो  पर  बेचे  जाने  वाले  खाद्य  पदार्थ

 5356.  श्री  मुख्तियार  fag  मलिक

 वीरेन्द्र  सिह  राव

 क्या  रेल  मंत्री  द  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa

 क्या  रेलवे  प्लेटफार्मो  पर  बहुत  गंदी  हालत  खाद्य  पदार्थ  बेचे  जाते  हैं  ate  वे  मंहगे  भी

 होते  हैं  ;

 war  इस
 मामले  की  जांच  करने के  लिये  कोई  समिति  गठित  करने का  सरकार  का

 विचार  है

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 जाने रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शो  a  )  नहीं  ।  रेलवे  प्लैटफॉर्मों पर  बेचे
 वाले

 खाद्य  पदार्थों  का  मुल्य  वाजिब  होता  यह  सुनिश्चित करने  के  लिए  स्टेशनों  को  उपयुक्त  स्तरों
 पर  बार-बार  जांच  की  लगती  है  कि  वहां  का  वातावरण  श्रंस्वास्थ्यकर  जब  बामी  अस्वास्थयकर  स्थिति
 के  सम्बंध  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  तो  उसकी  जांच  की  जाती है  we  शोधक  कार्रवाई  की  जाती  है  ।

 जी  नहीं  ।

 1967  में  तत्कालीन  रेलवे  राज्य  मंत्री  श्री  परिमल  घोष  की  में  ५  सदस्यों

 की  एक  समिति  खान-पान  के  सभी  पहलुओं  पर
 विचार  कर  चुकी  ऐसी  कोई  नयी  परिस्थिति

 उत्पन्न  नहीं  हुई  हैं  जिसे  देखते  हुए  इस  समय  एक  नयी  समिति  नियुक्त  की  जाये
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 लिखित

 Conversion  of  Muzaffarpur-Raxaul  and
 Bogoha

 via  Motihari  line  into  Broad  Gauge

 5357.  Shri  Bibhuti  Mishra  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Muzaffarpur-Raxaul  and  Bogoha  via  Motihari'  is  a  metre  gauge  line  ;

 (b)  wi2thar  heavy  goods  traffic  of  various  articles  such  as  timber,  stone,  chalk,
 foodgraias,  jute  and  sugar  is  handled  on  this  line;

 (c)  whether  there  are  ten  sugar  mills  on  this  line  ;

 (d)  whether  keeping  in  view  the  load  of  traffic  on  this  line,  Government  have  decided
 to  convert  this  line  into  broad  gauge  line;  and

 (e)  if  so,  the  time  by  which  the  work  is  likely  to  be  taken  up  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi):  (a)  Yes.

 (b)  Preliminary  engineering  and  traffic  surveys  carried  out  have  revealed  that  the
 traffic  mentioned  is  no  doubt  handled  on  the  section,  but  it  is  not  heavy,  as  only  two  to  three
 goods  trains  each  way  are  running  on  the  Muzaffarpur-Sagauli-Raxaul  section.

 (c)  &  (d)  On  the  Samastipur-Muzaffarpur-Raxaul  section,  there  are  4  sugar  Mills.
 No  survey  has  been  carried  out  for  the  sections  between  Sagauli,  Bettiah,  Narkatiaganj  and
 Bagaha,  hence  figures  of  sugar  mills  located  in  the  area  are  not  readily  available.  Survey
 repo:ts  for  the  Muzaffarpur-Raxaul  section  are  under  examination  and  a  decision  will  be
 taken  after  this  examination  is  completed.

 (e)  Does  not  arise.

 तेल  संकट  के  पश्चात  श्रौषध  1970 की  क्रियान्वित

 5358.  श्री
 के  ०  एस०  चावड़ा  :  क्या  पैट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  में  तेल  संकट  खाने  के  पश्चात्‌  झौषध
 1970  की

 क्रियान्विति  का  कोई  मूल्यांकन  गया है

 यदि  तो  सरकार  ने  क्या  निष्कर्ष  निकाले हैं  ; ग

 तेल  संकट  के  कारण  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  श्रौषघियों  के  लियें  कच्चे  माल  की

 पलब्धता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  सरकार  औषध  उद्योग  के  भारतीय  क्षेत्र  के  fat  स्वैच्छिक

 मूल्य  नियंत्रण  लागू  करेगी  ;

 यदि  at  उसके  बया  कारण  हैं  ?

 achferra  शौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  शाहनवाज  से  विश्व में

 पेट्रोलियम  के  मूल्यों  में  वृद्धि  हो  जाने  के  अ्रौषधों  के  लिए  काम  aa  वाले  विभिन्‍न  कच्चे  माल

 के  मृत्य  बढ़  गए  श्रौषध  1970  में  निर्माता  कंपनियों  के  लिए  मूल्यों  में

 संशोधनार्थ  प्रार्थना  करने  की  व्यवस्था  विश्व  बाजार  में  तक  ग्राहकों  के  निर्माण  के  लिए  कच्चे

 की  कुछ  मामलों  विटामिन  ote  विटामिन  को  छोड़कर  श्रसंतोधजनक

 नहीं  रही है

 ्



 Written  Answers  April  2,  1974

 5359.  श्री कै ०  एस०  चावड़ा  :  गना  पैरो  रिस  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे किः

 नियासीनामाइड की  सप्लाई की  वर्मा न  स्थिति  क्या है  ale  गत  तीन  वर्षों में  उसके  देश  तथा

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  तुलनात्मक  मूल्य  क्या  थे

 क्या  निया सीना माइंड  बनाने  के  लिए  अपेक्षित  श्री-मूल  कच्चा  माल  अब  भी  यात  किया

 जाता  है  ait  dae  are  ट्न्द्स्तान  को  इसको  बनाने  का  एकाधिकार-सा  दे  रखा  ak

 > कितनी  भारतीय  फर्मों  ने  नियासीनामाइड  को  बनाने  के  लिये  waar  पत्न  भेजे

 उनके  प्रस्तावों  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ।  उनकी  वर्तमान  स्थिति क्या  है  कौर  उनके  बारे  में  सरकार

 की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पैट्रोलियम कौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  (att  शाहनवाज  :  पश्चिमी  बंगाल

 के  अतिरिक्त  किसी  war  राज्य  ने  निधासीनामाइड  की  कमी  की  सूचना  नहीं  दी  गत  तीन  वर्षों  के

 दौरान  उत्पादकों  द्वारा  सरकार  को  पेश  किये  गये  मूल्य  के  अनुसार  देशीय  उत्पादों  के  मूल्य  में  120

 रु०  250
 रु०

 प्रति  किलो  के
 बीच  वृद्धि

 1970-71  के  दौरान  इस  मद  का  कोई  आयात  नहीं

 किया  गया वर्ष  1971-72  एवं  1972-73  के  दौरान  प्रति  किलों  aaa  लगभग  mara  मूल्य

 नीसा  49  रु०  तथा  45  रुपया

 मुख्य  मध्य वर्त ों  पदार्थ  जिससे  नियासीनामाइड का  उत्पादन  जाता  है  वह  है  बेटा

 पिको-लाइन  तथा  ।  देश  में  वर्तमान  यूनिट  बेटा  पाइका लीन  उत्पादन  मेसर्स

 वार नर  हिन्दुस्तान  लि०  ने  से  नियासिनामाइड  का  उत्पादन  कर  रही  है  |  चूंकि  बेटा  पाइका लीन

 का  देशीय  उत्पादन  पर्याप्त  नहीं  है  इसलिए  शेष  मंत्रियों  का  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से

 sara  किया  जाता  है  ।

 एक  विवरण  पत्न  संलग्न  है ५

 cn अ  .

 नम  do  पार्टी  का  नाम  जिसके  लिए  प्रार्थना  अ  स्थिति

 की  गई  हैं

 मीटरी  टनों  में  )
 i  ee

 अनीता  लेबोरेटरीज  72  ara  पत्न  जारी  किया  जा  रहा है  ।

 डाज  के  ०  Uo  रेड्डी  20  विचाराधीन है

 झाई  oF)  ०पी  ०
 एल

 ०  300  ara  पत्न  जारी  किया  जा  रहा  es

 एच०  सी ०  शाह  एण्ड  एस्सोशिग्रेरस  100  विचाराधीन है

 देव  कारपोरेशन  साफ  कोन  काम  600  विचाराधीन  2  ।

 सिल्ली  24  लाइसेंस  जारी  किया  जा  रहा  है  ।
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 महाराष्ट्र  में  सिचाई  योजनाओं के  लिए  सहायता

 5360. श्री  शंकर  राव  सावन  क्या  सिंचाई कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 केन्द्रीय सरकार  ने  पूरी  तरह  से  wy  धन  से  किस  प्रकार  की  सिचाई  योजनाओं  का

 कार्य  भ्र पने  हाथ  में  लिया  है  तथा  उनको  सहायता  दी  है  ;

 महाराष्ट्र  में  किन  सिचाई  योजनाओं  को  एकमात्र  केन्द्र  से  वित्तीय  सहायता  मिलती  है

 तथा
 प्रत्ये  मामले  में  केन्द्र  द्वारा  कितनी  वित्तीय  सहयता  दी  गई  तथा  उसका  स्वरूप  क्या  रहा ?

 सिंचाई  कौर  विद्युत  मंत्रालय  में
 उप

 मंत्री  सिद्धेश्वर
 :

 सिंचाई  एक  राज्य  विषय

 है  at  सिचाई  परियोजनाओं  का  कार्यात्वयन  राज्य  सरकारों  द्वारा  उनको  विकासात्मक  योजनाओं

 की  रूपरेखा  में  उनके  संसाधनों  में  से  ही  किया  जाता  राज्य  योजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय

 सहायता  तो  दी  जाती  है  कितु  यह  ब्लाक  ऋणों  कौर  झ्रनुदानों  के  रूप  में  दी  जाती  है  कौर  किसी

 विशेष  स्कीमों  के  समूह  अथवा  विकास  शीर्ष  के  लिए  नहीं  होती ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 वर्ष  1973-74  में  पेट्रोल  तथा  wea  पैट्रोलियम  उत्पादों  को  खपत

 5361.  श्री  शंकर  राव  साबित  :  क्या  पेट्रोलियम  ate  रसायन  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 नवम्बर  कौर  दिसम्बर  तथा  जनवरी  कौर  फरवरी  1974  में  )

 मिट्टी  का  भट्टी  तेल  तथा  खाना  बनाने  के  काम  वाली  गैस

 की  वास्तविक  खपत  कितनी  थीਂ  ?

 पैट्रोलियम कौर  रसायन  मंत्रालय  नें  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  :  सूचना  एकत्र  की जा  रही  है

 यथा  समय  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  की  जायेगी  |

 पांचवें  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  गुजरात  में  बिजली  परियोजनाओं  निर्माण

 5362.  डी०  पी०  wart

 श्री  alae  एस ०  पटेल

 क्या  सिचाई  र  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गुजरात  में  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना

 के  दौरान  निर्माण  की  जाने  वाली  बिजली  परियोजनाओं  की  संख्या  तथा  उनका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सिचाई  विद्युत  मंत्रालय में  उए  मंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  )  :  पंचवर्षीय  योजना  के
 प्रारूप

 में
 योजनावधि

 के  दौरान  लाभों  के  लिये  निकाली
 खित  परियोजनाओं  की

 परिकल्पना
 की  गई  है eee

 क्रम  स्कीम का  नाम

 स०
 ——

 1.  vad  जल-विद्युत  परियोजना  300

 2.  उकई  ताप  परियोजना  240

 3.  कई  ताप  विस्तार  परियोजना  200

 4.  गांधीनगर  ताप  परि  240
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 राजस्थान-गुजरात सीमा  पर  कड़ना  बांध  का  निर्माण

 5363.  श्री  डी०  प  नदिजा

 श्री  अरविन्द  एम०  पटेल

 क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  far

 राजस्थान-गुजरात  सीमा  फर  करना  बांध  के  निर्माण  के  संबंध  में  नवीनतम  स्थिति  क्या

 Qe

 क्या  इन  दोनों  राज्यों  की  सरकारों  के  बीच  कोई  समझाता  हो  गया  शौर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 सिचाई  श्र  विद्युत  मंत्रालय  में  उस  dat  सिद्धेश्वर  प्रसाद  )  कहना  बांध  पर  कार्य

 प्रौढ़ावस्था  में  है  ।  बांध  तट बन्ध  में  74.  05  मिट्टी  का  कार्य  तथा  बांध  चिनाई  का  42.  66  कार्स  पूरा

 हो  चुका  है  ।  इस  बांध  1976  तक  पूर्ण  होने  की  संभावना  है  |

 कौर  1966  में  राजस्थान  सरकार  के  साथ  हुये  समझौते  की  शर्तों के  अनुसार

 कड़ाना  बांध  का  निर्माण  गुजरात  सरकार  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ।  इस  समझौते  के  ग्रतुसार, ्य  यह  बांध

 जलाशय  स्तर  419  तक  निर्मित  किया  जायेगा  ।  इस  परियोजना की  समस्त  लागत  का  भार

 रात  वहन  करेगा  ste  वह  ही  उसके  लाभों  को  oa  करेगा  ।  बाद  में  जब  माही  क्षेत्रों  की  सिंचाई

 मेंदा  से  की  wie  कडाना  के  जल  का  एक  भ्रंश  राजस्थान  में  उपयोग  के  लिये  दिया

 तो  राजस्थान  इस  प्रकार  के  उपयोग के  fet  गुरजरात  को  बांध  की  एक  उचित  लागत  की  अदायगी करेगा

 सही  saga  इस  प्रकार  पानी  के  दिये  जाने  पर  ही  नियत  किया  जायेगा  |

 गुजरात  में  बेरोजगार  स्नातकों  कौर  इंजीनियरों  को  पेट्रोल को  डीलरशिप  का  दिया  जाना

 5364.  श्री  हरविन्द  एम  ०  पटेल  :

 श्री  डी०  पी  ०  जदेजा

 क्या  पैट्रोलियम  शौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 गुजरात  में  ऐसे  बेरोजगार  स्नातकों
 ate  इंजीनियरों  की  संख्या  कितनी  हैं  जिनको  गत  दो

 वर्षों  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  द्वारा  पेट्रोल  की  डीलरशिप  दी  गयी

 सरकार  के  पास  कितने  झ्रावेदन-पत्न  विचाराधीन  पड़े  at

 इन  झावेदन-पत्नों  पर  निर्णय  कब  तक  किया  जायेगा  ?

 पेट्रोलियम कौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  at):  गुजरात  राज्य

 के  केवल  तीन  बेरोजगार  इंजीनियरों  को  1972 के  दौरान  भारतीय  तेल  निगम  की  डीलरशिप  गई

 1973  के  दौरान  किसी भी  बेरोजगार  इंजीनियर/स्नातक  को  भारतीय  तेल  निगम  की  डीलरशिप

 नहीं  दी  गई  थी  ।  मौलिक  रूप  में  वर्ष  1971  के  अन्त  दिसम्बर  से  एजेंसियां देने  में  युद्ध  में  घायल  हुये

 सैनिकों/मारे  गये  सैनिकों  के  आ्राश्रितों  को  तरजीह  दी  जाती है  |

 आवेदन  पत्र  भारतीय  तल  rs
 निगम  द्वारा  सीधे  प्राप्त किये  जाते  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 60



 2  1974

 aq  1974-75  में  बिजली  का  उत्पादन

 5365,  श्री डी  ०डी  ०  देसाई  :

 श्री  पी०  गंगादेवी  :

 क्या  सिचाई  तौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्तमान  बिजली  की  कमी  का  so  प्रतिशत  वर्ष  1974-75  में  पूरा  कर  लिया

 क्या  इस  वर्ष  अप्रैल  से  2,500  मैगावाट  से  3,000  मेगावाट  तक  अतिरिक्त  बिजली  पैदा

 की  जायेगी  .

 क्या  चालू  होने  की  निर्धारित  तिथि  से  पीछे  पड़  जाने
 ft

 बिजली  परियोजनाओं  समय

 पर  चालू  हो  atk

 यदि  तो  क्या  बिजली  परियोजनाओं  को  पुरा  करने  के  लिये  पर्याप्त  राशि  की  व्यवस्था

 की  गई  है  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  कृष्ण  चन्दर  से  चौथी  योजना  के  विद्युत  जनन

 लक्ष्य  में  हुई  कमी  में  से  लगभग  2  मिलियन  किलोवाट  की  विद्युत  जनन  जोकि  कमी  का  लगभग
 45  प्रतिशत  1974-75  में  चालू  हो  जाने  की  संभावना  है  ।  चालू  होने  की  अनुसूचित  तिथियों  को

 श्र  पिछड़ने  से  रोकने  के  लिये  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।  तराशा  है  कि  सभी  निवेशों  जिनमें  दालें

 निर्माण  सामग्रियां  संयंत्र  ate  उपस्कर  शामिल  को  समय  पर  उपलब्ध  करने  ये  झर  नहीं  पिछड़ेगी  ।

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  दारा  गुजरात  में  तेल  वाले  क्षेत्रों  का  पता  लगाने  के  लिए  डिजिटल  सीमित

 इस्टेंट  लगाया  जाना

 5366.  श्री  डी  ०  डी
 ०  arg :

 क्या  पैट्रोलियम  ake  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  तेल  तथा  प्राकृतिक  मैस  aap  ने  गुजरात  में  तेल  वाले  क्षेत्रों  का  car  लगाने  के  लिये
 1974  में  पहली  वार  डिजिटल  सीमित  इंस्ट्रूमेंट  लगाया

 यदि  तो  ain  arin  तेल  की  खोज  करने  के  लिये  गहराई  के  fern  करने  के  नये

 तरीके  झपना  रहा

 गुजरात  में  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  अयोग  ने  कुल  कितने  कूचों  का  विकास  किया

 ौर

 तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें कया  हैं  ?

 पैट्रोलियम  ale  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज  :  हों  ।

 व्यसन  तकनीकी  में  भूत  परिवर्तन  नहीं  gar  है  जो
 अनिवार्यतः  एक  समान  रहा

 व्यधन  क्षमता  सुधारने  को  ध्यान  में  तथापि  व्यसन  मड  पम्पूस  भर  ग्न्य  उपस्करों

 की  व्यवस्था  सहित  विभिन्न  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।

 शौर  अब  तक  गुजरात  में  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  अयोग  द्वारा  कुल  821  Fa
 =  ey  oe,

 व्यसन  किये  wt  ।  इन  में  से  495  कुंज  तल  गैस  युक्त  (425  तेल  युक्त  कौर  70  गैस  स्थापित

 किये  गये  हैं  ।  गुजरात  से  वर्तमान  दर  पर  प्रतिवर्ष  तेल  का  उत्पादन  लगभग  3.  65  मिलियन  मीटरी  टन

 gars ।
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 गुजरात
 तेल  शोधक

 कारखानों  से  पैट्रोल  प्रोटीन  का  परीक्षण

 5367.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  कया  पैट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  गुजरात  तेल  शोधक  कारखानों  से  पेट्रोप्ौटीन  का  नमूना  परीक्षण  लिये  केन्द्रीय  खाद्य

 तथा  प्रौद्योगिक  अनुसंधान  संस्थान  .  कर्नाटक
 को

 भेजा  गया

 यदि  तो  इन  परीक्षणों  का  क्या  परिणाम  कौर

 क्या  इन  प्रोटीनों  को  भारत  में  बेचा  जायेगा  श्र  यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 पैट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  हा ं।

 eat  य  खाद्य  एवं  प्रौद्योगिकी  अनुसंधान  संस्था  ने  इस  उत्पादन  का  चूहे के  पोषण  परीक्षण

 के  लिये  जांच  की  सुचित  किया  है  कि  इस  उत्पाद  से  पशतूनों  के  विकास  को  संतोषजनक  ढंग  से  बढ़ाया

 है  ।  अन्य  देशों  में  तैयार  किये  गये  पेट्रो-प्रोटीन  नमूनों  के  भ्रनुरूप  बनाने  के  लिये  उत्पाद  की  प्रोटीन  दक्षता

 अ्रनुपात  ई  में  सुधार  करने  की  श्रावश्यकता  पेट्रो-प्रोटीन  सांद्रणों  में  कुछ  आवश्यक  शमीम

 सेसिड  मिलाये  जाने  से  पी  ई  शरार  में  संतोषजनक  सुधार  किया  जा  सकता है  |

 यह  are  की  जाती  है  कि  यथा  समय  में  इस  उत्पाद  की  पशु  विशेष
 रूप  उन

 aaa  के  जिनसे  दुग्ध  का  उत्पादन  बढ़ाया  जा  सकता  है  कौर  मुर्गी  खाने  शादी  के  लिये  भारत
 में  बिक्री

 की  जा  सकेगी  ।  पशुचिकित्सा  तथा  wer  संस्थानों  के  सहयोग  से  पशुपोषण  के  व्यापक  रूप

 से  परीक्षण  करने  के  लिये  प्रयत्न  fet  जा  रहे  हैं  ।  ग्राह  तथा  संभावित  विषाक्तता  पर  इस  उत्पाद

 के  मानव  भोजन  के  रूप  में  प्रयोग  करने  के  लिये  श्र  अध्ययन  किये  जाने  की  शझ्रावश्यकता

 विश्लेषण  का  कोई  प्रमाण  नहीं  मिला  है  ।

 श्रकंलेश्वकर  में
 बेंजीन  तथा  टॉल्युइन  का  उत्पादन

 5365.  श्री  डी०  डी०  देसाई  कया  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण  गुजरात  में  भ्रंकलेश्वर  शोधित  तेल  विश्व  में  सर्वोत्तम  माना  जाता

 यदि  तो  क्या  बेंजीन  तथा  टॉल्युइन  जैसे  को  प्राप्त  करने
 के

 लिये  यह  उत्तम

 आधार  के  रूप  में  काम  करता

 क्या  बैंजीन  तथा  टॉल्युइन  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  श्रंकलेश्वर  तेल का  शभ्रधिकतक

 उत्पादन करने  के  लिये  प्राथमिकता दी  जा  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 पैट्रोलियम  प्रौढ़  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  ai) :  THTAC  के

 अ्रशोधित  तेल  की  हाई  Vo  पी०  झाई०  ग्रेविटी  कम  सफ़र  कौर  नेफथा  मिट्टी  के  तेल  ate  डिजल

 तेल  के  अधिक  उत्पादन  के  कारण  वह  विश्व  में  सर्वोत्तम  तेलों  में  से  एक  माना  गया  है  ।

 झ्रंकलेश्वर  भ्र शोधित  तेल  से  प्राप्त  नेफथा  को  बेंजीन  ate  टॉल्युइन  के  पर्याप्त  मात्ना  में

 उत्पादन  करने  के  प्रयोग  में  लाया  जा  सकता  है  ।  कोयाली  शोधनशाला  को  यथा  प्रतिवर्ष  3300

 मी०  Zo  वेनजीन  तथा  14,000  मी०  Zo  टॉल्युइन  के  उत्पादन  करने  की  आवश्यक  सुविधायें  हैं  |

 अर  (4)  अझंकलेश्वर  क्षेत्र  से  रोहित  तेल  का  पहले  ही  अधिक  क्षमता पर  हो

 रहा है  ।
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 कोसी  नदी  पर  agsgata  बांध  तथा  पन-बिजली  परियोजना  का  निर्माण

 5369.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :
 कया  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिजली  की  भारी  कोसी  नहर  में  गाद  भर  जाने  तथा  तटबंधों  के  क्षेत्रों  में  बाढ़

 झरा  जाने  को  दृष्टि  में  रखते  हुये  बराहक्षेत्र  के निकट  कोसी  नदी  पर  बहुउद्देश्यीय  बांध  तथा  पन-बिजली

 परियोजना  का  निर्माण  करने  की  व्य वहा यंता  की  जांच  करने  तथा  इस  कार्य के  लिये  नेपाल  सरकार

 के  पास  इस  मामले  को  ले  जाने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण
 हैं

 ?

 सिंचाई ate  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  :  कौर  पूर्वी  कोसी

 नहर  में  गाद  जमाव  की  समस्या
 की

 जांच  करने  के  लिये  भारत  सरकार  द्वारा  गठित  तकनीकी  समिति  ने
 अपनी  1973  की  रिपोर्ट  नहर,की  गाद  समस्या  के  लिये  विभिन्न  उपचारी  उपायों की

 रिश  करते  हुये  ag  भी  सुझाव  दिया  है  कि  कोसी  नहर  कीਂ  ऊपरी  पहुंचों  में  गाद  संचयन  हेतु  एक  ऊंचे

 बांध  का  प्रेषण
 किया  जाये

 att  ऐसे  ऊंचे  बांध  के  लिये  बांध  का  कोसी  बराज  तथा  इस

 बांध  के  बीच  तथा  बराज  के  भ्रनुप्रवाहू  तथा  प्रति प्रवाह  में  बाढ़  तटबंधों  के  बीच  नदी  के  रुख  पर  भी

 ध्यानपूर्वक  विचार  किया  जाये
 ।

 समिति  की  रिपोर्ट  विहार  सरकार  को  आवश्यक  कार्यवाही  के  लिये
 दी

 गई  है
 ।

 ग्राम्य  विद्युतीकरण  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  बिहार  को  सहायता

 5370.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :  क्या  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  ग्राम्य  विद्युतीकरण  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  बिहार  को  अनुदान

 देना  बन्द  कर  दिया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 गत  तीन  वर्षों
 में  बिहार  के  लिये कुल

 कितनी  धनराशि  नियत  की  गई  कौर  उन्होंने  कितनी

 धनराशि  का  उपयोग  किया  ?

 सिचाई  site  विद्युत  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  शौर  (a)  ग्राम  विद्युतीकरण  कार्यक्रम

 के  लिये  कोई  अनुदान  नहीं  दिया  जाता ।  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  राज्य  योजना  में  व्यवस्थित  राशियों

 के  अतिरिक्त  ऋण  सहायता  देता  है  ।  are  विद्युतीकरण  निगम  ने  बिहार  को  ऋण  देना  बन्द  नहीं  किया

 है  ।

 ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  द्वारा  स्वीकृत  ऋण  शर  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  बिहार  राज्य

 बिजली
 — are

 को  दी  गई  राशियों  का
 ब्यौरा

 नीचे .  दिया  जाता  है
 क

 qq  ग्राम  विद्युतीकरण

 निगम  द्वारा  स्वीकृत  को  दी  गई  राशि

 रुपयों  में  )

 1971-72  618.45  379.19

 1972-73  809.51  404.74

 1973-74  772,02
 ee

 305.40
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 ee  डाया

 बिहार  में  बिजली  को  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता  तथा  उसकों  खपत

 171.0  श्री  भोगेन्द्र झा  :  क्या  सिंचाई  ate  faa  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  समूचे  देश  में  तथा  विशेषकर  उत्तर  बिहार  तथा  शेष  बिहार  में  क्रमश  :  प्रति  व्यक्ति

 बिजली  की  नवीनतम  उपलब्धता  तथा  उसकी  खपत  कितनी  कौर

 उत्तर  बिहार  को  शेष  बिहार  के  स्तर  पर  तथा  पुरे  बिहार  को  afer  भारतीय  स्तर  पर

 लाने  के  लिये  विशेष  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 सिचाई  शौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद
 :  विद्युत  ऊर्जा

 की  विधिक  प्रति  खपत
 के

 अदू यतन  आंकड़े  ये
 हैं

 a

 अखिल  भारत  94

 त्तरी  बिहार  104  )
 10  J

 गीत

 विद्युत  की  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता  विद्युत  क्षमता  att  सम्पर्क ों पर  संभव  आयात  पर

 निर्भर  है  ate  इसे  निश्चित  रूप  से  नहीं  बताया  जा  सकता  1

 बिजली  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  में  वृद्धि  के  लिये  उद्योग  शर  कृषि  के  हेतु  बिजली  के  उपयोग  में

 वृद्धि  के  साथ-साथ  विद्युत  की  उपलब्धि में  वृद्धि  की  आवश्यकता है  ।  बिहार  में  465  Fo  वा०  की  कुल

 पित  क्षमता  की  विद्युत  उत्पादन  पिरियोजनायें  चौथी  योजना  से  चली  श्री  रही  हें  शौर  कुल  530  |: ह ०  वा०

 की  अन्य  स्कीमें  पांचवीं  योजना  में  शुरु  की  जा  रही  हैं  ।  इसमें  से  लगभग  225  धन  वा०  का  योग  अ्रकेले

 उत्तरी  बिहार  में  किया  जायेगा  ।  दक्षिणी  ate  उत्तरी  बिहार  के  बीच  अतिरिक्त  प्रीत  सम्पर्क ों

 की  व्यवस्था  द्वारा  झ्रावश्यकतापम्रों  को  पूर्णतया  पुरा  करने  के  लियें  उत्तरी  बिहार  में  बिजली  की
 उपलब्धता

 में  वृद्धि  करने  की  संभावना  है  ।

 मिया भाई  न्यायाधिकरण  को  सिफारिशें

 5372.  श्री  राजदेव  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  क्या  14  दिनों  में  96,84  श्र  co  घंटे  की  ड्यूटी  संबंधी  मिया भाई  न्यायाधिकरण  की

 सिफारिशें स्वीकार  कर  ली  गई  हैं

 यदि  तो  इसे  लागू
 न

 करने
 के

 क्या  कारण  भर  उन्हें  कब  क्रियान्वित

 किया

 हए  ea.  पेस  सभा  का  पढ  BRAT  फर  लिया  सगा  है  wa  लागू  रहा

 तो  शांतिपूर्वक  आन्दोलन  करने  वाले  सत्य  वर्गों  को  कयों  छोड़  दिया  मया  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  मुहम्मद  wet  :  रेल  कर्मचारियों के  के  घंटों

 के  संबंध  में  मियां भाई  .  की  सिफारिशें  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  .  उठता
 |
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 a  ee

 उतर  रेलवे  में  सहायक  स्टेशन  मास्टरों  (205-280  रुपए  का  को  स्टेशन  मास्टरों के  रूप  में

 पदोन्नत  करने  फे  लिए  पदोन्नति  प्रणाली

 5373.  श्री  राजदेव  क्या  रेल  मंत्री  सहायक  स्टेशन  मास्टरों  (205-280  रुपये  का

 को  स्टेशन  मास्टरों  (205-280  रुपये  के  वेतनमान  )  के  रूप  में  पदोन्नत  करने  के  लिये  पदोन्नति

 प्रणाली श्र  संयुक्त  वरिष्ठता  सूची के  बारे  में  11  1973  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या  4310

 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  रेलवे  को  छोड़कर  अन्य  रेलों  में  सहायक  स्टेशन  मास्टरों  (205-280  रुपये

 का  के  रूप  में  पदोन्नत  करने  के  लिये  कोई  प्रदोन्नति  प्रणाली  नहीं

 क्या  रेलवे  बोड़े  सभी  भारतीय  रेलों  में  समानता  लाने  के  |  थें  पदोन्नति  प्रणाली  को  खत्म

 करने  के  बारे  में  विचार  कर  रहा

 इन  पदोन्नति  प्रणाली  को  लागू  करने  के  क्या  कारण  हूँ  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  wat  :  205-280  हूं  के  वेतनमान में

 सहायक  स्टेशन  मास्टरों  को  उसी  ग्रेड  में  स्टेशन  मास्टर  के  रूप  में  तैनात  करने  के  लिये  उत्तर  ake  दक्षिण

 रेलवे  द्वारा  पदोन्नति  पाठ्यक्रम  निर्धारित  किया  गया  है  ।

 ae  रेल  प्रशासन  स्थानीय  आवश्यकताओं  के  aaa  woofer  कर्मचारियों  की

 पदोन्नति  सीढ़ियां  निर्धारित  करते  हैं  ।  इसलिये  प्रत्येक  रेलवे  में  इस  संबंध  में  अलग-प्रथम  तरीका

 नाया  जाता  है  ।  इस  संबंध  में  एकरूपता  लाने  का  कोई  विचार  नहीं  है

 भथयरा से चक  जालन्धर  तक  तेल  को  पाइपलाइन बिछाने  परियोजना

 5374  श्री  पी०  महादेव

 श्री  श्रीकिशन सोदी  :

 क्या  पैट्रोलियम  ate  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  मथुरा  से  जालन्धर  तक  तेल  की  एक  पाइपलाइन  बिछाने  संबंधी  कोई  परियोजना

 बना  रही  शहरों

 यदि  तो  क्या  इस  से  पंजाब  में  तेल  feet  की  स्टोर  क्षमता बढ़  जायेगी  ?

 पैट्रोलियम  ate  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज
 :  mt  भारतीय

 मथुरा  परिष्करणशाला  से  उत्तर  पश्चिम  क्षेत्र  को  उत्पादों को
 जाने  हेतु

 मथुरा  से  श्रम्बाला  तथा  वहां  से  जालन्धर  तक  पैट्रोलियम  उत्पाद  पाइपलाइन  के  लिये
 एक  संभाव्य

 रिपोर्ट  तैयार  कर  रहा  है  ।  सुविधाजनक  क्षेत्रों  को  पाइपलाइन  केमार  से  उत्पादों  को  प्राप्त  करने  तथा
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 ee

 Demand  from  Government  of  Madhya  Pradesh  for  Spirit  used  in  Industries

 5375.  Shri  Phool  Chand  Verma  :  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  be

 pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Government  of  Madhya  Pradesh  have  demanded  from  the  Central
 Government  additional  quantity  of  spirit  used  in  industries  in  Madhya  Pradesh;  and

 (b)  if  so,  the  quantity  thereof  and  the  facts  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  (Shri  Shah  Nawaz
 Khann)  (a)  &  (b)  :  The  Government  of  Madhya  Przedesh  requested  for  revalidation  of  aa
 allocation  of  two  lakh  litres  of  spirit  made  to  that  State  from  Bihar  for  the  sugar  season
 1972-73  and  that  in  case  revalidation  was  not  possible  fresh  allocation  be  made  from  Bihar,
 U.  P.  or  Maharashtra.  As  the  estimated  production  of  alcohol  during  the  current  season
 falls  short  of  the  estimated  demand,  it  has  not  been  found  possible  to  accede  to  the  State
 Government’s  request  in  full.  However,  a  quantity  of  1  lakh  litres  of  alcohol  has  been
 allocated  to  Madhya  Pradesh  from  Haryana.

 Shortage  of  Power  during  second  year  of  Fifth  Plan

 5376.  Shri  Phool  Chand  Verma  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  Government  are  hopeful  that  the  shortage  of  power  will  be  removed  in
 the  whole  country  during  the  second  year  of  the-  Fifth  Plan;  and

 (b)  if  so,  the  programmes  undertaken  in  this  behalf  ?

 The  Minister  of  Irrigation  and  Power  (Shri  K.  C.  Pant)  :  (a)  &  (b)  The  Sth  Five  Year
 Plan  envisages  commissioning  of  16.55  million  KW  during  the  Plan  period.  It  is  expected
 that  about  4.9  million  KW  generating  capacity  will  be  commissioned  in  the  first  two  years  of
 the  Plan  period.  This  increased  generating  capacity  would  mitigate  the  power  shortages
 substantially,  but  the  shortages  will  not  be  removed  in  the  whole  country  by  the  second  year
 of  the  Plan  as  the  loads  will  also  be  growing.  The  draft  Fifth  Five  Year  Plan  outlines  the

 programme  proposed  in  this  behalf,  involving  an  outlay  of  Rs.  6190  crores  for  the  power
 sector,  for  an  addition  of  16°55  million  KW  of  generating  capacity  and  over  15000  circuit
 KM  of  EHV  transmission  lines.  The  completion  of  this  programme,  and  improvements  पा
 the  operation  of  thermal  plants  are  designed  to  enable  the  demand  for  power  to  be  met.

 अ्रहमदाबाद--बोताड  रेलगाड़ी  अन्य  रेलगाड़ियों  के  यात्रियों  को  हुई  श्राविकाएं

 3577:  श्री  पी०  जो०  मावलंकर  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  कि  प्रहमदाबाद-बोताड़  रेलगाड़ी  तथा  इसी  मार्ग  पर  चलने  वाली

 ay  इसी  प्रकार  की  रेलगाड़ियों  के  यात्रियों  तथा  दैनिक  यात्रियों  को  गाडियों  के  देर  से  चलने  तथा  रेलवे

 कर्मचारियों  द्वारा  भ्रन्घाघुंध  पुछताछ  किये  जाने  ate  गिरफ्तारियों  तक  fet  जाने  के  अ्रसुविधा

 होती  है  तथा  उन्हें तंग  किया  जाता  कौर

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  यात्रियों  की  सुविधा  को  दूर  करने  तथा  इस  स्थिति  में  सुधार

 fea  जावे  के  लिये  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  खतरे  जंजीर  बार-बार  खींचें

 जाने  एवं  फरवरी  के  दौरान  गुजरात  में  जन

 प्रायोजनों  के

 कारण  श्रहमदाबाद--बोताड़  खण्ड  पर  गाड़ियों
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 dart  बुरा  प्रभाव  बड़ा  खतरे  की  जंजीर  खींचने  के  कारण  एक  arét  के  देर  से  चरने  के

 विषय  में  कुछ  यात्रियों  की  शिकायत  पर  गांधीग्राम  में  पुलिस  द्वारा  कुछ  पूछताछ  की  गई  थी  ।  कोई

 तारी  नहीं  की  गई  थी  ।

 परिवार  fara  के  सभी  मामलों  में  दोषी  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  कार्यवाई  की  जाती  है  रोक

 गाड़ियों  के  संचालन  में  सुधार  करने  के  लिये  उपचारात्मक  कदम  उठाए  जाते  हैं  ।

 अहमदाबाद  प्रौढ़  बम्बई  के  बीच  चलने  वाली  तेज  रफ्तार  वालो  तथा  एक्सप्रेस  गाड़ियों  में  शोभा

 5378:  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  सरकार  को  पता  है  कि  अहमदाबाद
 झर

 बम्बई  के
 बीच

 चलने  वाली  दैनिक  एक्सप्रेस
 तथा  तेज  रफ्तार  वाली  रेल  गाड़ियों  में  भ्रत्यधिक  भीड़  रहती  है  ;.

 यदि  तो  सरकार  कुछ  उक्त  रेलगाड़ियों  में  ग्र ति रिक्त  सवारी  डिब्बे  afore

 रेलगाड़ो  चलाये  जाने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी मुख्य  बातें  कया  ate

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  शझ्रहमदाबाद ait  बम्बई  के  बीच

 चलने  वाली  गाड़ियों  कुछ  खण्डों  पर  भीड़-भाड़  देखने  में  ars  है  ।

 से  इन  गाड़ियों  में  फालतू  feed  लगाने  की  गुंजाइश  न  होने  के  इनमें

 रिक्त  सवारी  डिब्बे  परि चाल निक  दृष्टि  से  व्यावहारिक  नहीं  है  ।  बम्बई  और  अहमदाबाद

 के  at  अतिरिक्त  गाड़ियों  का  चलाना  भी  परिचालक  दुष्टि से  व्यावहारिक  नहीं  है  क्योंकि  मार्ग के  कुछ
 खण्डों

 की  क्षमता  का  चरम  सीमा  तक  उपयोग  हो  रहा  भ्र ौर  बम्बई  में  टर्मिनल  सुविधाओं कां  भी  अभाव  हैं  ।

 पश्चिम  रेलवे  पर  खान-पान  सुविचारों की  बिगड़ती  हुई  स्थिति

 5379:  श्री ०  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  हाल  ही  में  रेलवे  की  बहुत  सी  रेलगाड़ियों  में  खान

 पान  सुविचारों  की  स्थिति  बिगड़ने  लगी  ak

 यदि  तो  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का
 विचार  है  अ्रयवा  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (a8  मुहम्मद  शफी  कुरेशी
 )  :  पश्चिम  रेलवे  की और

 गाड़ियों  में  खान-पान  सेवा  आमतौर  पर  सन्तोषजनक  रही

 सेवा  के  स्तर  में  ate  सुधार  करने  के  लिये  जो  उपाय  किये  गए  हैं  उनमें  से  कुछ  इस  प्रकार

 —
 (i)  लम्बी  दूरी  की  महत्वपूर्ण  गाड़ियों  में  परम्परागत  भोजन-यान  सेवा  के  बदले  उत्तरोत्तर मार्ग

 के  विभिन्न  स्टेशनों  पर  स्थापित  शझ्राधनिक  रसोई  घरों  में  तैयार  किये  गए  के  लिये

 तैयारਂ  भोजन  को  एकत्न  करना  यात्रियों  को  अपेक्षाकृत  अधिक  स्वास्थ्यप्रद  स्थितियों

 में  तैयार  किया  गया  बेहतर  किस्म  का  भोजन  दिया  जा  सके  ।
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 afin  को  आवश्यकताएं  पुरी  करने  के  लिये  कम  कीमत  के  भोजन
 के  विकेटों (it)  ग्रधिकांश

 की  व्यवस्था

 (ili)  विभिन्न  विभागीय  यूनिटों  में  प्रा धुनिक  पाक-तकनीकी  कौर  उपकरणों  कों  जैसे  कि

 गईं  इन् सुले टेड  इडली  पीसने  के  जोवाणुनाराक

 धुलाई  मशीनों  इरादी  की  व्यवस्था
 ।

 (iv)  विभागीय  खान-पान  स्थापनाओं  में  नियोजित  कर्मचारियों  के  प्रशिक्षण  पर  ग्राघक बल बल  देना

 (४)  प्राप्त  सभी  शिकायतों  की  weer  तरह  जांच-पड़ताल  करना  ate  उसके  बाद  दोषों

 चोरियों  तथा  ठेकेदारों  के  विरुद्ध  समुचित  निधारक  श्र  दण्डात्मक  कार्यवाई  करना  ।

 उर्वरक  उत्पदान  के  बारे  में  विश्व  बक  दल  के  विचार

 5380.  श्री  डी०  के०  बंडा

 श्री  कमल  मिश्र  want

 वा  पैड्रोलप्रम  श्र  मंत्रो  यह  बताते  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विश्व  बक  के  एक  दल  ने  ह  में  भारत  के झपते  दौरे  के  दौरान  उज़रा  seuss

 के  बारे  में  कुछ  परामर्श  दिये  हैं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया  हैं

 क्या  विश्व  बेक  के  विशेषज्ञों  और  भार तोप  में  उर्वरक  उत्पादन  के  तरीकों  तथा

 साधनों  के  बारे  मतभेद  कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  को  कपा  प्रतिक्रिया

 पैट्रोलियम  श्र  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नवाज  से  विश्व

 बैंक  द्वारा  अपनाए  गए  वित्तीय  पद्धति  के  झ्र तु सार  विश्व  बर्क  सहायता  के  लिये  प्रस्तुत  प्रायोजना  का  विस्तृत

 मूल्यांकन  किया  जांता  है  wit  विशेष  सम्बन्धित  क्षेत्र  में  विश्व  बैंक  विशेषज्ञों  at  भारत  सरकार

 के  विशेषज्ञों में  परामर्श  होता  इन  विचार  के  दौरान  विश्व  ara  वित्तीय  सहायता  को  अन्तिम
 रूप  से  स्वीकार  करने  से  पूर्व  एक  स्पष्ट  राय  बनाई  जाती हैं  ।  यह  लगातार  परिपाटी  है  जो  प्रायोजना

 से  प्रायोजना तक  चलती  रहती

 भीमकुंड  बांध  का  स्थान

 5381.  श्री  maa  सेठी  :
 क्या  सिंचाई  site  विद्युत  मंत्री  यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 क्या  सरकार  को  भीमकुंड  का  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  गया  है

 तो  उक्त  बाँध  के  स्थापना  स्थल  के  बारे  में  कोई  श्रस्तिम  निर्णय ले  लिया  गया

 कौर

 यदि  इस  सम्बन्ध  में  क्या  स्कालरों  हैं  ;
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 faa  1  मंत्रालय  में  उप  मंत्र  (oft  सि डेश वर  प्रसाद  क्  (7)  ड़ीसी  राज्य

 सरकार  ने  बताया  है  कि  उन्हें  भीमकुंड  बांध  के  लिये  स्थलों  पर  केन्द्रीय  दल  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई  है

 और  उन्होंने  स्थल  का  निश्चय  कर  लिया  केन्द्र  को  wat  तक  निश्चित  किये  गए  स्थल  के  बारे  में

 कोई  सुचना  नहीं  दी  गई

 उड़ीसा  में  आनन्दपुर  बराज  परियोजना  का  डिस्चार्जਂ

 5382. श्री  जून  सेठो  :  सिचाई  शर  विद्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आनन्दपुर  बराज  परियोजना  ज़िला  क्योंकर  के  डिजाईन  डिस्चार्ज  के  सम्बन्ध

 में  निर्णय  ले  लिया  गया  कौर

 यदि  तो  उक्त  परियोजना  पर  कार्य  कब  प्रारम्भ  होगा  ?

 तिहाई  शर  बिद्अत  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सिद्धेश्वर  यह  फैसला

 किया  गया  है  कि
 6.75

 लाख  क्यूसेक  जल  के  निस्सारण  के  लिये  बराज  बनाया  जाए  9  लाख  क्यूसेक

 बाढ़  जल  के  लिये  फ्री-बोर्डे  सुरक्षा  कार्यों  की  व्यवस्था  की  जाए

 इस  परियोजना  के  निर्माण  की  स्वीकृति  योजना  द्वारा  पहले  ही  दे  दी  गई

 1973-74  के  सत्त  तक  29  लाख  रुपये  के  परिव्यय  के  समायोजन  को  प्रत्याशा  है  ।  1974-75  के  दौरान

 एक  करोड़  रुपये  का  परिव्यय  परिकल्पित  है

 केन्द्रपाड़ा  रेलवे
 स्टेशन  का  विद्युतीकरण

 5383.  श्री  कया  रेले  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  दक्षिणपूर्व
 रेलवे  के  केन्द्रपाड़ा  रेलवे  स्टेशन

 का  प्रस्तावित  विद्युतीकरण कार्य  पूरा  हों  गया
 कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  यहँ  कार्य  ae  तक  पुरा  हों

 रेल  मंत्रालय में  उप  मंत्री  (sit  मुहम्मद शो  :
 शर  aver  है  कि  केन्द्रपाड़ा

 स्टेशन  at  जिसे  1973-74  में  स्वीकार  कर  लिया  गया  1974-75  में  पुरा हो  जाएगा  |

 कोयले  की  कमो  के  कारण  श्रीराम  में  रह  की  गई  रेलगाड़ियां

 5384.  श्री  निहार  भास्कर

 श्री  तरुण  गोगोई :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  को  दिये  जाने  वाले  कोयले  की  सप्लाई  में  कमी  के  कारण  रेलगाड़ियों  विशेषकर

 सामान  att  श्रावश्यक  वस्तुएं  ले  जाने  वाली  रेलगाड़ियां  te  किये  जाने  के  परिणामस्वरूप  साम

 में  गम्भीर  स्थिति  पैदा  हो  गई

 क्या  गुजरात  राज्य  में  श्रात्दोलन  के  कारण  गुजरात से  मूगंफली का तेल. ले जाने का  ले  जाने  वाली

 कुछ  रेलगाड़ियां  श्रीराम  लिये  रवाना  नहीं  हो  सकीं  ;  कौर

 यदि  a  ति  में  सुधार करने  के  लियें  क्या  कार्यवाही की  गई
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 रेख  में  उप  मंत्री  ee  शो  :  (*)  जी  नहीं

 मूंगफली  के  तेल  से  लदे  माल डिब्बों  को  पुलिस  ने  जांच  के  लिये  रोक  लिया  क्योंकि

 उन  मालंडिब्बों  में  से  एक  डिब्बे  से  चोरी  होने  का  सन्देह  था  माल डिब्बों  को  सुरेन्द्रनगर  में  भी

 रोक  लिया  मया  था  सुरेन्द्रनगर  की  नवनिर्माण  समिति  ने  उन्हें  जाने  देने  पर  की

 उनकी  बुकिंग  सही  परमिट  पर  की  गई  है  या  नहीं  इसका  सत्यापन  करने  बाद  सुरेन्द्रनगर  के  कलक्टर

 से  निकासी  प्रमाणपत्र  प्राप्त  करने  के  बाद  उन्हें  जाने  दिया  गया  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 पांचवों  पंचवर्षीय  योजना  में  श्रीराम  में  रेल  लाइनों  का  निर्माण

 5385.  श्रीनिवास  भास्कर

 श्री  तरुण  गोगोई

 क्या  रेल  मंत्री यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्रीराम में  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कितनी  नई  रेल  लाइनों  का  निर्माण  किया

 कया  राज्य  में  नई  रेल  लाइनों  के  निर्माण  के  लिये
 आवंटित

 धनराशि  पर्याप्त  नहीं

 क्या  राज्य  सरकार  ने  alae  धनराशि  की  मांग  की

 राज्य  में  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रथम  वर्ष  में  निर्माण  की  जाने  वाली  तई  लाइने  कौन

 सी

 रेल  मंत्रालय में  उप  मंत्री  मुहम्मद शो  कुरेशी  )  से  प्रथम  राज्य में

 या  aif  रूप  से  पड़ने  वाली  निम्नलिखित  लाइनों  का  सर्वेक्षण  किया  गया  है  या  किया  जा  रहा

 (1)  तेजपुर  से  भोमरागडी  तक  मीटर  लाइन

 (ii)  न्यू  बोंगाईगांव  से  गुवाहाटी  तक  मीटर  लाइन  का  बड़ी  लाइन  में

 (il)  सिलचर-ज़िरग़ाम  मीटर  लाइन  रेल  सम्पर्क ।

 पूर्वोत्तर  परिषद्‌  की  लागत  पर  निम्नलिखित  लाइनों  के  लिये  भी  जे  अंशतः  या  पूर्णतः  ग्राम  राज्य

 में  पड़ती  सर्वेक्षण  शुरु  करने  का  विचार  है

 (1)  जोगीधोपा-पंच  रत्त-दुदनई-दरंगिरी

 (ii)  गुवाहाटी-बनिहाल  लाइन  या  बड़ी

 (iu)  बालिपारा-भालकपोंग  नई  लाइन ॥

 (1४ )  टिपालिंग-इंटानगर  नई  लाइन ।

 1974-75  में  न्य  बोंगाईगांव-गवाहटी  खण्ड  को  मीटर  लाइन  से  बड़ी  लाइन  में  बदलने  का  विचार

 उपर्युक्त  सर्वेक्षणों  के  पूरा  हो  जाने  के  बाद  पांचवीं  में  बनाई  जाने  वाली  अन्य  लाइनों कें

 बारे  में  अन्तिम  निर्णय  किया  जाएगा  ।

 पांचवीं  योजना  में  पुरे  देश  में  नई  रेलवे  लाइनों  निर्माण  के  लियें  केवल  100  करोड़  रुपये

 mates
 फि  गर  1

 तह  रकम  उप  सभी  चानी  की  सीपत  की  इतना  में
 भत

 गोदी  हैं  बतक
 लियें  राज्य  सरकारों  से  निरन्तर  मांग  की  जाती  रही  el
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 लफ्यूरिक  अम्ल  के  समान  ATNT  पर  मूल्य  निर्धारित  करना

 5386.  को  निहार  भास्कर  :

 st  प्यार  वो  स्वामीनाथन :

 क्या  पैट्रोलियम  ale  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एसिड  एण्ड  केमिकल  मैन्यूफैक्चर्स  एसोसिएशन  ने  पूरे  देश  में  सलफ्यरिः  ary  के

 समान  मूल्य  निर्धारित  करने  के  लिये  सरकार  से  किया

 हिन्दुस्तान  adie  एण्ड  बम्बई  तथा  भारतीय  उर्वरक  बम्बई

 ने  लगभग  250  रुपये  प्रति  टन  झील  का  मूल्य  निर्धारित  किया  था  जबकि  कलकत्ता  के  निर्माताओं  ने  इसका

 मूल्य  474  रूपये  प्रति  टन  निर्धारित  किया

 (71)
 यहीं

 तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या

 wet  के  समान  मूल्य  निर्धारित  करने  के  लियें  कया  कार्यवाही  की  जा  रही

 पैट्रोलियम  site  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज
 :  इस

 सम्बन्ध  में

 कछ  अभ्यावेदन प्राप्त  हुए  हैं  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएंगी  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  गाय घाट  के  उप-निर्वाचन  के  बारे  में  प्रस्तुत  किया  गया  ज्ञापन

 5387. समर  गुह  :  न्याय ate  कम्पनी  कार्य  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  25  1974 को  पश्चिम  बंगाल  में  हुए  गायघाट  के  उप-निर्वाचन में  बेईमानी

 करने  के  लिये  अपनाए  गए  श्रातंकवादी  उपायों  के  बारे  में  भारत  के  राष्ट्रपति  ate  मुख्य  निर्वाचन  झ्

 को  कोई  ज्ञापन  प्रस्तुत  किये  गए

 क्या  बेईमानी  सम्बन्धी  शिकायतों  का  औचित्य  सिद्ध  करने  के  लिये  ज्ञापन  के  साथ  दो  दस्तावेज

 सलंग्न किये  मए

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 (a)  क्या  इन  शिकायतों  का  सत्यापन  करने  के  लियें  कोई  जांच  की

 क्या  गायघाट  उप-निर्वाचन  का  सम्पूर्ण  वातावरण  ae  कौर  तनाव  से  भरपूर  था  इसलिये
 11  मत  केन्द्रों  पर  मतदान  निष्पक्ष  रूप  से  नहीं  हो

 क्या  मत  केन्द्र  संख्या  50,53,80  90  में  द्  प्रस्तुत  दस्तावेजों के

 बेईमानी से  हुआ  श्र

 क्या  पश्चिम  बंगाल  के  सत्य  निर्वाचन  क्षेत्रों  प्रौढ़  देश  के  अन्य  भागों  से  प्राप्त  शिकायतों

 को  देखते  हुए  पश्चिम  बंगाल  में  श्र  देश  क  अन्य  भागों  में  निष्पक्ष  निर्वाचन  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कोई

 न्यायिक  जांच  करवाई

 fafa,  न्याय ate  कम्पनी  कार्य  मंत्री  एच
 ०  शरार ०  :  राष्ट्रपति को  दो  ज्ञापन

 प्राप्त  हुए  जिनमें  से  एक  श्री  प्रफुल  चन्द्र  सेन  का  है  तथा  दूसरा  श्री  समर  संसद्‌  सदस्य  का
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 श्री समर  गृह  ने  दस्तावेजों  श्रीमती  कतिपय  मतदान  शझा फि सरों  के  तौर  (ii)

 कतिपय  अ्रभ्यधियों  के  राजनीतिक  ofeach  द्वारा  रिटेनिंग  आफिसर  को  लिखे  गए  पत्र  के  wait

 अ्रनुवाद  की  प्रतियां  सलंग्न  की  हैं  ।

 झ्र  निर्वाचक  ने  पश्चिम  बगाल  राज्य  के  मुख्य  निर्वाचन  अधिकारी  को  निदेश

 दिया  है  कि  ag  मामले  की  पुरी  जांच  करें  ate  जांच  के  परिणाम  के  बारे  में  आयोग  की  रिपोर्ट  दें  feats

 की  प्रतीक्षा की  जा  रही

 प्रश्न  का  प्रथम  भाग  राय  मात्र  है  दूसरा  भाग  ऐसी  राय  पर  aria

 ऊपर  fates  चार  बलों  में  बूथ  सं०  53  में  पुनः  मतदान  कराया  गया  ।

 सम्पूर्ण  देश  में  3,500  से  अधिक  विधान  सभा  निर्वाचन  क्षेत्र  जिनसे  पूरे  देश  में  बूथों

 की  कुल  संख्या  के  बारे  में  अच्छी  खासी  तुलनात्मक  झलक  मिल  सकती  कुछ  बूथों  पर  कतिपय

 पुट  घटनाओं  की  बाबत  किया  गया  कोई  शअ्रश्िकथन  न्यायिक  जांच  कराने  के  औचित्य  को  सिद्ध  नहीं  कर

 wife  संविधान  के  सम्पूर्ण  देश  में  स्वतंत्र  निष्पक्ष  निर्वाचन  सुनिश्चित  कराने  के  लिये

 निर्वाचन  ही  समुचित  प्राधिकरण  है  |

 हल्दिया  कें  निकट  कटाई  के  तटीय  क्षेत्र  में  नमक  उत्पादन  की  क्षमता का  उपयोग

 5388.  श्री  समर  गह  :  क्या  पैट्रोलियम  ate  रसायन  मंत्री  हल्दिया में  तेल  शोधक  कारखाने

 उवेरक  तथा  we  संयंत्रों  के  निर्माण  में  प्रगति  के  बारे  में  5  1974  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या

 1993  के  उत्तर  कें  सम्बन्ध  में  यंह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हल्दिया  के  निकट  पश्चिम  बंगाल  के  कटाई  के  तटीय  क्षेत्र  में  नमक  उत्पादन  के  उपयोग

 के
 लिये  सरकार  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  कहेगी  श्रथवा  स्वयं

 ही
 कार्यवाही

 यदि  तो  इस इस  बारे  में  प्रस्तावित  उपायों  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  हल्दिया  स्थित  सोडा  राख  संयंत्र  से  वहां  पर  सरकारी  अथव  गैर-सरकारी  aa  में

 अन्य  पेटा-रसायन  उत्पादन
 परियोजनाओं

 का  विस्तार  करने  के  लिये  गुंजाइश

 क्या  सरकार  को  हल्दिया  में  ऐसे  प्राइवेट  पेट्रो-रसायन  सहायक  कम्पनियों  की  स्थापना  करने

 के  बारे  में  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए

 यदि  तौ  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  atk

 इस  पर  सरकार की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 पेट्रोलियम  श्र  रसायन  मंत्रों  देव कान्त  औद्योगिक  जो

 नमक  से  सम्बन्धित  के  विचाराधीन  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  इस  क्षेत्र  में  नमक  की

 लापता  हल्दिया  में  प्रस्तावित  सोडा  राख  तथा  कास्टिक  सोडा  की  आवश्यकताओं को  पुरा  करने  के  लिये

 कटिनाई से  पर्याप्त  होगी  ।

 प्रश्न नहीं  उठता  ॥

 जी  नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 दामोटर  घाटी  निगम  के  तापीय  को  कोयले  को  सप्लाई

 5389.  ई०  ato  faa  पाटिल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  दामोदर  घाटी  निगम  के  तापीय  बिजली  घरों  के  लिये  नियमित  रूप  से  कोयले

 की  अपेक्षित  मात्रा  का  परिवहन  करती  रही  ak

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 रेल  मंत्रालय में  उप-मंत्री  (ait  मुहम्मद  शो  जी

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 समाचार-पत्रों  के  पाल  पर  को  समाप्त  करने  क  लिए  को  जारी  करना

 5390. श्री  पन्ना  लाल  बारूपाल  :

 श्री
 लाल  बैरवा  :

 ta  मंत्री  झाल  इण्डिया  कमशियल  एसोसिएशन  में  WeayaTt  के  में  4  दिसम्बर

 1973  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या  3363  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 art  इण्डिया  कमर्शियल  क्लक्स  एसोसिएशन  से  मिले  अभ्यावेदन  की  मुख्य  बातें  हैं

 कौर  उस  पर  सरकार  ने  नया  निर्णय  किया
 not}

 क्या  बि  चाजस  को  समाप्त  करने  के  अब  तक  जारी  कर  दिये  गए

 यदि  तो  जारी  किये  गए  meat  की  रूपरेखा  कया  कौर

 यदि  तो  इस  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  झर  इन  आदेशों  को  जारी  करने  सरकार

 को  कितना  समय

 रेल  मंत्रालय में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शो  :
 से

 .  (7)  अभ्यावेदन में  उठाई

 गई  मुख्य  बात  समाचार-पत्र  के  पार्सलों  के  श्रवप्रभारों  को  माफ  करने  के  सम्बन्ध  में  थी  जिन्हें  किसी

 प्राधिकार  बिना  श्र  निर्धारित  सीमा  के  बाद  बढ़ा  दिया  गया  था

 पश्चिम  रेल  प्रशासन  को  लिखा  गया  है  कि  समाचार-पत्र  पार्सलों  के  विवादग्रस्तਂ  अव प्रभारों  को

 eral &  न  वसूली  जाए

 ढुलाई  कर्मचारियों के  लिए  वेतन  तथा  वरिष्ठता के  निर्धारण  सम्बन्धी  नियम

 5391.  श्री  पन्ना  लाल  बारुपाल  :

 श्री  लाल  बैरवा  :

 क्या  रेल  मंत्री  तृतीय  श्रेणी  के  पदों  पर  वैकल्पिक  नियुक्ति  में  खपाने के  लिए
 वरिष्ठता के  के  लिए  सेवा  को  ध्यान  में  रखें  जाने  के  बारे  में  11  1973  के

 संख्या  4170  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 ढुलाई  कर्मचारियों  को  चिकित्सीय  दृष्टि  के  आधार  पर  उनकी  वर्तमान  श्रेणी  से  हटाकर

 oe  वैकल्पिक  श्रेणियों  में  खपाने  के  लिए  केतन  तथा  वरिष्ठता  का  निर्धारण  करने  संबंधी  नियम  क्या

 विचाराधीन  प्रश्न  के  उत्तर  में  उल्लिखित  इन  कर्मचारियों  के  लिए  इस  नियम  को  लागू

 न  करने  के  क्या  कारण  शर

 धक
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 क्या  सरकार इस  भेदभाव  को
 द्र

 करने  के  लिए  रेलवे
 ats  क  26

 1973  को  संख्या  ई०  एन०  जी०  11-69  कार  ई०  अझाई०/ 56  द्वारा  जारी  किये  गये  इन  आदेशों

 को  बदल  देगी ।

 रेल  मंत्रालय में  उपमंत्री  मुहम्मद  शो  :  चिकित्सीय  दृष्टि  faded

 कमेंचारी  को  लिए  गये  अंतिम  वेतन  का  सुरक्षण  प्रदान  किया  जाता  है  बशर्ते  यह  समाहन  के  ग्रेड  के

 कदम  से  अधिक  न  हो  ।  उसे  समापन  की  कोटि  में  वरिष्ठता  के  प्रयोजन  के  लिए  उच्चतर  waar  समकक्ष

 ग्रेड  में  की  गई  पूर्व  सेवा  का  लाभ  भी  दिया  जाता  है  ।

 ak  (7)  फालतू  कर्मचारियों को  उसी  श्राधार  पर  नहीं  बरता जा  सकता जिस  we

 पर  चिकित्सीय  दृष्टि  से  वि कोटिक ृत  कर्मचारियों  को  बरता  जाता  है  |

 राज्य  सभा  के  लिए  गुजरात  से  निर्वाचन

 5392.  श्री  प्रसज्रभाई  मेहता  :  क्या  न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 कया  सरकार  ने  गुजरात  राज्य  में  राज्य  सभा  के  लिए  निर्वाचन  स्थगित  करने का  निर्णय

 किया

 यदि  इसके  क्या  कारण

 निश्चित कब  करवाये

 क्या  नये  निर्वाचन  होने  तक  व्तेमान  सदस्य  राज्य  सभा  के  सदस्य  बने

 क्या  राज्य  सभा के  गुजरात  राज्य  से  निर्वाचित कुछ  सदस्य  इस  ्  निवृत्त  हो  जाएगें

 और  इस  वर्ष  होने  वाले  राष्ट्रपति  के  निर्वाचन  में  मतदान  के  gene  पर  गुजरात  राज्य  की  जनता  का

 प्रतिनिधित्व नहीं  हो  सकेगा  ?

 न्याय  कौर  कम्पनो  कार्य  मंत्री  एच
 ०

 श्रार
 ०

 :  जी

 गुजरात  राज्य  के  मुख्य  निर्वाचन  अधिकारी  द्वारा की  गईं  सिफारिश  ate  गुजरात  के
 राज्यपाल  के  सलाहकार  के  साथ  किए  गए  विचार-विमर्श  से  निर्वाचन  आयोग  द्वारा  अभिनिर्मित की

 गई  स्थिति  के  आधार  निर्वाचन  आयोग  ने  उस  राज्य  से  राज्य  सभा  के  लिए  निर्वाचन  कराने  की

 सलाह  देना  उचित  नहीं  समझा  क्योंकि  वहां  की  परिस्थितियां  स्वतंत्र  और  निष्पक्ष  निर्वाचन  में  सहायक

 नहीं  थीं  ।  25  1974  को  राज्यपाल  द्वारा  विधान  सभा  विघटित  कर

 दी गई

 राज्य  विधान  सभा  के  साधारण  निर्वाचन  के  पश्चात्‌  सम्यक्‌  रूप  से  नई  विधान  सभा

 गठित  हो  जाने  पर  ही  निर्वाचन  करायें  जाएंगे  ।

 राज्य
 सभा

 के  सदस्यों  की  संविधान के  अनुच्छेद  83  के  खंड  (1)  के  उपबंधों

 हारा  शासित होती  है  ।

 सदस्य  2  1974 को  निवास  हो  रहे
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 5393.  श्री  seams  मेहता  :  क्यां  न्याय  ate  कम्पनी  ज  मंत्री  यह  तानें की  कृपा

 करेंगे  कि  क्या  सरकार  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  राष्ट्रपति  के  निर्वाचन  को  स्थगित  करने  पर  विचार

 कर  रही  है  कि  राष्ट्रपति  चुनने  वाले  निर्वाचक  मंडल  में  रिक्त  स्थान  होने  के  कारण  वह  पूरा  नहीं  है  ।

 न्याय  श्र  कम्पनी  कार्य  मंत्री  एच
 ०

 कार
 ०  :  जी  नहीं ।

 गुजरात  fama  सभा  के  लिए  निर्वाचन

 5394.  थी  प्रसन्न माई  मेहता  :  क्या  न्याय  ake  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  क्या  इस  वर्ष  राष्ट्रपति  के  निर्वाचन  से  पूर्व  गुजरात  विधान  सभा  के  लिए  निर्वाचन  हो  जाएँगे  ।

 न्याय  श्र  कम्पनी  कार्य  मंत्री  एच
 ०

 कार
 ०  1971  गणना के

 आधार  पर  निर्वाचन-क्षेत्रों  का  पुनः  परिसीमन  कौर  तत्पश्चात  इस  प्रकार  पुनः  परिसीमित  निर्वाचन-क्षेत्रों

 के  संबंध  में  निर्वाचक  नामावलियों  का  तैयार  करना  कौर  पुनरीक्षण  दो  मूल  ated  हैं  जिन्हें
 नई  विधान  सभा  का  गठन  करने  के  लिए  गुजरात  में  साधारण  निर्वाचनों  के  जाने  से  पहने

 पूरा  किया  जाना  है  शौर  इसलिए  कभी  यह  बताना  संभव  नहीं  है  कि  निर्वाचन  कब  होंगे
 ।

 रेल  में  गड़बड़ी  के  कारण  गुजरात  राज्य  में  रेलवे  को  हुई  हानि

 5395  शी  प्रसन्न भाई  मेहता  :  क्या  रेल  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  गुजरात  में  हाल  ही  के  acted  के  कारण  रेलवे  को  भारी  हानि  हुई

 यदि  तो  कुल  कितनी  हानि

 क्या  गुजरात  में  रेल  सेवाओं  की  उचित  व्यवस्था  नहीं  की  गई  थी  ate  इसके  परिणामस्वरूप
 जनता  को

 बहुत  सुविधा

 कोयले  की  कमी  का  भी  गुजरात  में  जाने  रेलगाड़ियों  विपरीत

 प्रभाव  पड़ा

 यदि  तो  इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (at  मुहम्मद  शफी  :  (  जी  कुछ  हानि

 लगभग  3.37  लाख  eq  |

 बड़ी  लाइन की  24,  मीटर  लाइन  की  9  श्र  छोटी  लाइन  की  44  सबरी  गाड़ियों  को

 रह  किये  जाने  के  परिणामस्वरूप  लोगों  को  कुछ  सुविधा  उठानी  पड़ी  थी  ।

 जी  नहीं

 प्रशन  नहीं  sear
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 कनिष्ठ  बेतनमान  से  वरिष्ठ  वेतनमान  वाले  अधिकारियों  के  पदों  का  दर्जा  बढ़ाया  जाना

 5396  एम०  कन् ता मुतु

 st  राम  Raa  शास्त्री :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  as  में  विभाग-वार  रे लबे वार  भ्र धि कारियों  ऐसे

 पद  हैं  जिनका दर्जा  हाल  में  कनिष्ठ  से  वरिष्ठ  वेतनमान से  कनिष्ठ  प्रशासनिक  वेतनमान  तथा

 प्रशासनिक  कनिष्ठ  वेतनमान से  वरिष्ठ  प्रशासनिक  वेतनमान  का  कर  दिया  गया

 कया  अराजपत्रित  कर्मचारियों  के  मामले  में  भी  इसी  तरह  का  दर्जा  बढ़ाया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शो  :  विवरण  संलग्न है  जिसमें

 रेलों  पर  राजपत्नित  पदों  के  पुन्वर्गीकरण  की  प्रक्रिया  में  1973  से  1974  की  अवधि

 में  ग्रेडोन्‍्नत  परदों  की  संख्या  दिखाई  गई  है  ।  में  रखा  ।  देखिए  संख्या  एल०  Ao  6603/74]

 शर  अराजपत्रित  कर्मचारियों  की  पदोन्नति  की  संभावनायें  में  सुधार  करने  के  प्रश्न

 पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 उद्योग  के  भारतीय  क्षेत्र  को  प्रोत्साहित  करने  के  लियें  मार्गदर्शी  सिद्धान्त

 5397.  भालजी
 भाई  पैट्रोलियम  शर  रसायन  मंत्री  बताने  कृपा

 करेंगे  कि :

 त  करने  कौर  सहायता औषध  ak  फार्मेस्युटिकल्स  उद्योग  के  भारतीय  क्षेत्र  को  प्रोत

 देने  के  लिए  an  मार्गदर्शी  सिद्धांत  निर्धारित  किये  गये  हैं

 क्या  इस  संबंध  में  कोई  भ्रध्ययन  किया  गया  है  ate  इन  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  का  क्या  प्रभाव

 पड़ा

 यदि  तो  सरकार  के  निष्कर्ष  क्या

 यदि  इस  प्रकार  का  कोई  अध्ययन  नहीं  किया  गया  तो  क्या  सरकार  इस  प्रकार  के  अध्ययन

 की  व्यवस्था  करेगी  और  भारतीय  क्षेत्र  में  सहायता  करने  के  लिए  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  पुनरीक्षण  पर

 विचार  करेगी ?

 पैट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  :  5  1974

 को  लोक  सभा  में  ato  प्र०  स०  191  के  उत्तर  में  दिये  गये  उत्तर  में  भेषज  उद्योग  में  यूनिटों  के

 सें सी करण  करने  हेतु  मार्ग  सूचक  बातों  के  बारे  में  बताया  गया

 ate  8-2-74  के  संकल्प  के  माध्यम  से  सरकार  ने  श्री  wage are  हाथी

 संसद  की  अध्यक्षता  में  awe  एवं  भेषज  उद्योग  पर  एक  समिति  का  गठन  किया  है  जिसका

 कार्यक्षेत्र  विस्तृत  है  तथा  जिसमें  निम्न  बातें  सम्मिलित  हैं

 rorfr
 है  हैप  तथा  प्राप्त  किये  गये  स्तर  की  जांच (1)  उद्योग  द्वारा  की  गई
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 (2)  ग्रोवर  उद्योग  विशेषकर  भारतीय  तथा  लघु  aaa  उद्योग  मं  तेजी  से  बिकास  करने  क

 प्रोत्साहन  देने  के  लिए  सिफारिश  करना  ।  सिफारिश  करते  समय  कमेटी  उद्योग  के  सन्तुलित

 क्षेत्रीय  परिक्षेपण  की  आवश्यकता  की  ध्यान  में  रखेंगी  ।

 केन्द्रीय  जल  विद्युत  आयोग  द्वारा  कावेरी  घाटी  में  सिचाई  को  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  दी  जाना

 5398.  श्री  के
 ०  लक प्पा  :  क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  कावेरी  घाटी  के  aia  सिंचाई  परियोजनाओं  की  केन्द्रीय  जल  att  विद्युत  oat  ने

 स्वीकृति दे  दी

 यदि  तो  कया  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  केंद्र  हारा  उन्हें  सहायता  दी  जायेगी
 ?

 सिचाई  site  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  :  1972 में

 केरल  और  तमिल  नाडू  के  मुख्य  मंत्रियों  ने  यह  फैसला  किया  था  कि  राज्यों  के  च  कावेरी  संबंधी  विवाद

 बातचीत  द्वारा  हल  करने  का  प्रयास  किया  जाये  ।

 प्रश्न नहीं  उठता

 रेलवे  खड़गपुर  में  अनुसूचित  जाति/श्रनुसुचित  जनजाति  सम्बन्धी  आरक्षण

 5399.  श्री  कार  एन०  क्या  रेल  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे fe  क्या

 खड़गपुर  रेलवे  वर्कशाप  के  झ्रनुसूचित  जाति  तथा  जनजाति  के  कर्मचारियों  ने  वहां  के  अ्रधिकारियों  द्वारा

 नई  भर्ती  के  समय  तथा  पदोन्नति  के  मामले  में  ग्रामीण  आदेश  को  लागू  न  करने  के  बारे  में  रेल  मंत्री

 को  बहुत  से  अभ्यावेदन भेजे  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय में  उप  मंत्रो  मुहम्मद  शफी  :  जी  नहीं  ।  पर  रेल

 जिनमें  कारखाने  के  कर्मचारी  भी  शामिल  से  जो  भी  भ्र भ्या वेदन  प्राप्त  होते  हैं  वे  आवश्यक

 कार्यवाही  के  लिए  महाप्रबंधक  के  पास  भेज  दिये  जाते  हैं  क्योंकि  महाप्रबंधक  उनका  निबटारा  करने  के
 लिए  सक्षम  अ्रधिकारी  है  ।

 टायर  कम्पनियों  ग्रामोफोन  fears  कम्पनियों  नायलोन  किलामेंट  यान  कम्पनियों  के  विरुद्ध  निबन्धात्मक  व्यापार

 प्रक्रिया  के  आरोप

 5400.  श्री  ज्योतिर्मय बसु  :  कया  न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 रेंगे
 किः

 एकाधिकार  निबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रियायें  ari  द्वारा  टायर  कम्पनियों  ग्रामोफोन  fears

 कम्पनियों  att  नायलोन  फिलामेंट  याने  कंपनियों  के  विरुद्ध  जिन  शभ्रारोपों  की  जांच  की  जा  रही  है  उनका

 ब्यौरा क्या  और

 wa  तक  की  गई  जांच  में  कितनी  प्रगति  हुई

 विधि
 aa  और

 कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में
 उपमंत्री पन्त  ः  तथा

 जैसा  कि  एकाधिकार  एवं  निबंधनकारी  व्यापार  प्रथा  wal  के  कार्य-कलापों  31-12-1972  की  वर्ष

 समाप्ति  की  वार्षिक  प्रशासनिक  रिपोर्ट  के  अ्रध्याय  4  के  पैरा  5  में  उल्लेखित  किया  गया  भ्रायोग  ने

 ग्रामोफोन  टायर  तथा  मैन-मेड  फिब्नीज  सहित  विभिन्  क्षेत्रों  में  निबंधनकारी  व्यापार  प्रथाओं
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 विचलता  निल  करने  हे  लिए  ढक  पड़ेगा  बल् तगत  जासूस  fra  गोन  मे  दिवसीय

 किया  है  कि  वे  भ्रध्ययन  पर्याप्त  समय  उपयोगी  है  तथा  पर्याप्त  सामग्री  के  संग्रह  होने  तथा  झ्रायोग  के

 औपचारिक  कार्यवाहियां  करने  के  निर्णय  तक  इन  अध्ययनों  की  बाबत  प्रगट  करना  जांच

 पड़ताल  के  हित  में  नहीं  होगा
 ।

 केडवरी  फ्र  के  कार्यकरण  को  जांच  के  लिये  नियुक्त  निरीक्षकों  द्वारा  प्रस्तुत  किया  गया  प्रतिवेदन

 5401. at  ज्योतिर्मय  बसु  :  कया  न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fr

 वर्ष  1969  1971  के  बीच  केडवरी  फ्राई  लिमिटेड  को  वर्षवार  कितने

 लाभ  हुए  ;

 एकाधिकार  तथा  निरबंधात्मक  व्यापार  प्रक्रियायें  अ्र्घिनियम  की  धारा  44  के  अधीन  कंपनी

 के  कार्यकरण  की  जांच  के  लिए  नियुक्ति  निरीक्षकों  द्वारा  प्रस्तुत  प्रतिवेदन  की  मुख्य  बातें  क्या

 श्र

 निरीक्षकों की  नियुक्ति  किस  तिथि  से  गई  थी  ?

 fafa  न्याय  कौर  कम्पनी  कार्प  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  बेसब्री  :  1969  एवं

 1971  के

 मध्य

 कैड वरी  फ्राई  प्राइवेट  लिमिटेड  के  वर्षवार  लाभ  निम्न  प्रकार  है

 1969  44,21,029  19,81,029

 1970  48,93,229  26,93,229

 1971  28,74,559

 ण

 निरीक्षकों  ने  31  जनवरी  1974  को  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  जिसमें  साथ-साथ

 प्रदर्शित  हुआ  कि  यह  कम्पनी  कुछ  wal  कुछ  व्यापार  प्रोमो  में  निरत  है

 (1)  ब्रिटेन  में  अपनी  पैतृक  धारित  कम्पनी  को  इस  प्रकार  के  चाकलेट  उत्पादों  के  सकल  मूल्य

 के  5  प्रतिशत  की  दर  से  भ्र धि शुल्क  की  उच्च  दर  प्रदान  जब  कि  इस

 प्रकार  के  उत्पादों  की  प्रकृति  के  लिए  कूट  तार्किकता  युक्त  तकनीकी  जानकारी  अथवा

 नव  प्रवर्तन  की  आवश्यकता नहीं  है  ।

 (2)  प्रकार  के  उत्पादों  के  व्यापार  मूल्य  के
 18

 से
 20

 प्रतिशत  तक  फुटकर  विक्रेता  सीमा

 की  देनदारी  का  प्रयोग

 (3)  इस  कम्पनी  द्वारा  लगाई  गई  कुल  पूंजी  पर  40  प्रतिशत  के  लगभग  लाभ
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 rere

 (4)  वर्षों  तक  इन  चाकलेट  उत्पादों  का  मूल्य  रुप  से  जिससे  कम्पनी  की

 शिकारी  स्थिति  का  झअतुचित  लाभ  उठाते  हुए  युक्ति  हीन  लाभ  कमाना  ;  एवं

 (5)  कम्पनी  के  प्रशासनिक  ऊपर  व्यय  का  aaa  कम  न  विशेष  रूप  से  इसके  विज्ञापन

 व्यय  |

 जो  एकाधिकारिक  व्यापार  प्रथायें  समझी  जा  सकती  जिनके  परिणाम  इनके  द्वारा

 निमित  चाकलेट  उत्पादों  के  पूर्ति  तथा  वितरण  से  लागत  अनुचित  रूप  से  बताई  गई  है  ।

 निरीक्षकों  की  सिफारिश  war  एकाधिकार  एवं  निबंधनकारी  व्यापार  प्रथा  की  धारा

 31  के  अर्न्तगत  एक  दिया  गया  रिपोर्ट  में  प्रकाशित  wea  पक्षों  पर  संबंधित  मंत्रालयों  के  परामर्श

 से  कार्यवाही की  जा  रही  है  ।

 हल्दिया  तेल  शोधन  शाला  का  निर्माण

 5402.
 को  ज्योतिर्मय  बसु

 :
 क्या  पैट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 (*)  उर्वरक  संयंत्र  का  निर्माण  कार्य  कब  प्रारम्भ  gat

 इसकी  लागत  का  क्या

 aar  हाल  ही  में  उसमें  वृद्धि  गई  है  ae  यदि  तो  उसके  तथ्य  कया

 संयंत्र  को  चालू  करने  की  प्रारंभिक  मूल  समयावलि  क्या  थी  ?

 पैट्रोलियम  ate  रसायन  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्रो  शाहनवाज

 :  सितम्बर  19721

 लगभग  88  करोड़  रुपये  |!

 वर्तमान  संकेतों  के  आधार  पर  प्रायोजना लागत  लगभग  136  करोड़  रुपये  तक  की  जा  सकती है  |

 1976  तक

 दामोदर  घाटी  निगम  द्वारा  विघुत  में  की  गई  कटौती

 5404.
 श्री  देवेन्द्र  सिह  गरचा

 :
 क्या  सिंचाई  शौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  दामोदर  घाटी  निगम  ने  दुर्गापुर  डिस्कों  स्टील  प्लांट्स  कौर  wa  स्टील  प्लांट्स

 को  सप्लाई  की  जाने  वाली  विद्युत  में  भारी  कटौती  की

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  कौर  विद्युत  की  सामान्य  सप्लाई  कब  तक  श्रारंभ  कर
 दी  जायेगी ?

 सिचाई कौर  विद्युत  dat  कृष्ण  चन्द  कौर  दामोदर  घाटी  निगम
 जब  भी  इसका  उत्पादन  550  प्०  से  कम  हुआ  डिस्को  we  इस्पात  संयंत्रों  को  विद्युत

 की  सप्लाई  में  कुछ  कटौतियां  लागू  करनी  पड़ी  हैं  ।  जब  भी  उत्पादन  550  Ho  इससे

 अधिक  होता  है  तो  ये  संयंत्र  विद्युत  की  पूर्ण  सप्लाई  प्राप्त  करते  स्थिति  में  हाल  ही  में  काफी  सुधार

 हुआ  है  ai  wage  में  चौथे  यूनिट  के  वाणिज्यिक  प्रचालन  होने  से  न  इस्पात  संयंत्रों  की  झ्रावश्यकताओं

 की  पूति  में  कोई  कठिनाई  होने  की  संभावना  नहीं  है  ।
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 चंडीगढ़  तथा  लुधियाना के  सोच  रेल  सम्पर्क  बनाने  संबंधी  पंजाब  सरकार  का  प्रस्ताव

 5405.  श्री  देवेन्द्र  सिह  गरचा :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  पंजाब  सरकार  ने  चंडीगढ़  तथा  लुधियाना  के  बीच  रेल  सम्यक  का  निर्माण  करने  के

 प्रस्तावों
 को

 भेजा  है  कौर  इस  संदर्भ  में  एक  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  तैयार  करने  के  लिए  रेलवे  बोर्ड  की  लागत

 का  भुगतान  भी  कर  दिया

 क्या  बहुत  पहले  से  तैयार  की  गई  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  wa  पुरानी  तथा  व्यर्थ  हो  गई  है

 श्र  अर्थिक  तथा  aa  कारणों  से  इस  परियोजना  की  अत्यावश्यकता  को  भी  ध्यान  में  नहीं  रखा  गया

 द्रोह

 यदि  हा  at  राज्य  are  उद्योग  तथा  कृषि  में  तेजी  से  की  गई  प्रगति  तथा  उत्तरी  ae

 में  रक्षा  के  सामरिक  स्थिति  के  क्षेत्र  को  ध्यान  रखते  हुए  इस  भ्रत्यावश्यक  परियोजना  को  शुरू  करने

 के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 रेल  संब्रांलय  में  उप-मंत्री  सुसम्मा  wat  :  जी  जगाधरी-चंढीगढ़-लुधियाना

 के  बीच  एक  बड़ी  लाइन  के  प्रारंभिक  एवं  अ्रंतिम  मार्ग-निर्धारण  इंजीनियरी  सर्वेक्षण  के  खर्चे  की  पंजाब

 हरियाणा  सरकार  श्र  केन्द्र  शासित  प्रदेश  चण्डीगढ़  के  बीच  बांटा  गया  था  ।

 जी  नहीं  ।  सर्वेक्षण  हाल  में  किया  गया  था  ate  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  1973  में  तैयार

 की  गई  थी  ।  सर्वेक्षण  का  मुख्य  उद्देश्य  रेलवे  लाइन  का  संरेखन  निर्धारित  करना  था  ताकि  राज्य  सरकार
 उसके  लिए  अपेक्षित  जमीन  श्रतुपलभ्य  बना  सके ।  सर्वेक्षण  दल  ने  उस  क्षेत्र  के  आधिक  विकास-कार्यों  को

 देखते हुए  प्रत्याशित  बढ़ने  वाले  यातायात  को  भी  ध्यान  में  रखा  है  ।

 यह  देखते  हुए  कि  नयी  रेलवे  लाइन  अत्यन्त  अलाभप्रद  इस  परियोजना
 को

 शुरू

 करना  इस  समय  सम्भव  नहीं  है  जब  रेलों  के  पास  पहने  से  ही  कम-धन  राशि  प्रतिरक्षा  की  दृष्टि

 से  इस  काम
 को

 करने  के  बारे  में  रक्षा  मंत्रालय  से  रेल  मंत्रालय
 को

 कोई  पत्र  नहीं  मिला  है
 ।

 केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  आयोग  कें  भारतीय  इंजीनियरों  का  नेपाल  का  दौरा

 5406.  श्री  नरेन्द्र  fag:  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 क्या  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  आयोग  के  भारतीय  इंजीनियरों  के
 एक  दल

 ने  हाल  में  नेपाल

 का  दौरा  किया  है  ;

 यदि  तो  उनकी  इस  यात्रा  का  प्रयोजन  क्या  है
 ;

 उस  देश  के  शझ्रधिकारियों  के  साथ  हुई  इनकी  बातचीत  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर
 :  कौर

 हां

 केन्द्रीय  जल  ate  विद्युत  नई  दिल्ली  जैसे  एक  संगठन  की  स्थापना  करने  में  नेपाल  सरकार  की

 सहायता  करने  के  लिए  तीन  विशेषज्ञों के  एक  दल  ने  11  से  18  1974  तक  नेपाल  का

 किया था  ।

 इस  दल  ने  नेपाल  में
 जल

 कौर  विद्युत  विकास  के  क्षेत्र  में  वर्तमान  संगठन  तथा  उनसे  संबद्ध
 ancora  पर  विभिनन  विभागों  के  अधिकारियों  तथा  सचिवों  ate  योजना  झ्रायोग  के  उपाध्यक्ष के

 साथ

 प्रारंम्भिक  विचार-विमर्श  किया  तथा  नेपाल  में  उपलब्ध  प्रशिक्षित  कार्मिकों  के  संबंध  में  सुचना  एकत्र की
 ॥
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 इस्पात  संयंत्रों  हारा  बि जलो धरों  को  स्थापना

 5407.  श्री  कार  पी
 ०  उलगनम्बी  :  कया  सिंचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार
 को

 कोई  ऐसा  सुझाव  प्राप्त  gar  है  कि  देश  में  इस्पात  संयंत्रों  को  के

 स्वंय  के  बिजलीघर  स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ;  |

 क्या  सरकार  ने  सरकारी  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  विभिन्न  औद्योगिक  उपक्रमों  द्वारा  किप
 fea’  बिजलीघरों की  स्थापना  के  संबंध  में  कोई  सामान्य  मार्गदर्शी  सिद्धांत  निर्धारित  किये  कौर

 यदि
 तो

 तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर
 :  देश  के  बड़े-बड़े  इस्पात

 कारखानों  में  पेहले  से  ही  कैटिच  विद्युत  संयंत्र  हाल  ही  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड

 ने  राउरकेला  तथा  बोकारों  में  इस्पात  संयंत्रों  में  केपटिव  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  को  बढ़ाने  के  प्रस्ताव  भेजे

 मैसर्स  टाटा  झ्रायरन  एण्ड  स्टील  कंपनी  लिमिटेड  ने  भी  उत्पादन  क्षमता  में  40  म०  वा०  की  वृद्धि

 के  लिए  उनके  संयंत्रों  के  विस्तार  उपस्कर  लगाने  का  प्रस्ताव  किया  इन  प्रस्तावों  को  जांच

 की  जा  रही

 और  विभिन्‍न  सरकारी  तथा  निजी  क्षेत्रों  में  safer  विद्युत  संयंत्रों  की  अनुज्ञा  देने

 के  लिए  सरकार  द्वारा  कोई  सामान्य  मार्गदशेत/सिद्धांत  नहीं  बनाए  गए  हैं  ।.  प्रत्येक  मामले  उसके

 दोषों  ware  दीवार  किया  जाता  है  ।

 तालचेर  रामगुडम  में  उर्वरक  कारखानों  की  स्थापना

 5408.  श्री  गजाधर  मानो  :  क्या  पेट्रोलियम ate  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कोयले  से  उर्वरक  का  उत्पादन  करने  के  लिये  तालमेल  पर  रामगुण्डम

 में  लगाये  जा  रहे  उर्वरक  कारखानों की  वर्तमान  स्थिति  कया  है  ;

 इन  कारखानों  में  कब  तक  उत्पादन  aren  हो  जाएगा  ;  कौर

 इन  कारखानों  की  स्थापना  पर  कारखानेवार  कितनी  धनराशि  खच  होने  का  अनुमान है  तथा

 इनमें  कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  मिलने  की  art  है  ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (ait  शाहनवाज  से  तालमेल

 झर  रामगुण्डम  प्रायोजनाएं  संरचना  की  श्रीराम  स्थिति  में  जनवरी  1976  तक  उनमें  उत्पादन  प्रारम्भ

 किए  जाने  की  art  1978  तक  जिस  कोरवा  प्रायोजना  के  कार्य  आरम्भ  किए  जाने  की

 की  जाती  है  उस  पर  प्रारम्भिक  कार्य  जारी है  ।  इन  तीनों की  प्रत्येक  गणनाओं पर  लगभग  118

 करोड़  रुपये  की  लागत  का  HAA  है  शरर  जब  इसमें  पूर्ण  उत्पादन  होगा  तब  इससे  लगभग  2000

 लोगों  को  रोजगार  मिलेगा  ।
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 poe  जल  शर  fe  पस  कोसो  एवं  ब्रह्मपुत्र  नंदियो ंका  सर्वेक्षण

 5409.  श्री  गजाधर  मांझी :  क्या  सिचाई  श्र  विद् यत च्े  मंत्री  यह  बताने  की  .  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  जल  ate  विद्युत  प्रयोग  ने  कोसी  तथा  ब्रह्मपुत्र  नदियों  में  हर  वर्ष  राने  वाली

 बाढ़  से  बचने  के  लिए  उपायों  पर  विचार  करने  की  दुष्टि  से  इन  नदियों  के  भू-वैज्ञानिक  एवं  wes  विभिन्‍न

 पहलुओं  के  संबंध  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  है  ;  कौर

 यदि  at,  तो  उसके  क्या  निष्कर्ष  निकले  हैं  ?

 भारत सिचाई  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  :  कौर

 सरकार  द्वारा  1957  में  गठित  बाढ़ों  पर  उच्चस्तरीय  समिति  ने  भारत में  बाढ़  प्रवण  नदियों  के  व्यापक

 अध्ययन  किए  थे  ।  इस  समिति  में  केन्द्रीय  जल  ak  विद्युत  झ्रायोग  का  प्रतिनिधित्व था  कौर  उनके  द्वारा

 समिति  के  अध्ययन  एवं  इसका  सचिवालय  कार्य  भी  किया  गया  था  ।  समिति  के  निष्कर्षों  को  11

 1959  को  उत्तर  तारांकित  प्रश्न  संख्या  81  के  उत्तर  में  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  था  ।

 समिति  ने  कोसी  ak  ब्रह्मपुत्र  सहित  भारत  के  विभिन्‍न  नदी  बेसिन ों  में  बाढ़  नदियों  कौर

 उनके  वाह-क्षेत्रों  की  विशेषताओं  के  विस्तृत  अध्ययन  किए  थे  कौर  बाढ़ों  के  प्रति
 सुरक्षा  हेतु  किए  जा  सकने

 वाले  उपायों  के  संबंध  में  सुझाव  दिए  थे  ।  उन्होंने  बाढ़ों  के  उनकी  उनके  विस्तार

 एवं  वाह  क्षेत्र
 की  विशेषताओं  आदि के  शौर  अ्रध्ययन  करने  के  पश्चात  उनके  द्वारा  बताई  गई  पद्धति के

 अनुसार  विभिन्‍न  नदियों  के  लिए  बाढ़  नियंत्रण  की  व्यापक  स्कीमों  को  तैयार  करने  पर  बल  दिया था

 बाढ़  नियंत्रण  राज्य  विषय  होने  के  कारण  व्यापक  स्कीमें  तैयार  करने  एवं  बाढ़  सुरक्षा  उपायों  के

 कार्यान्वयन  का  उत्तरदायित्व  राज्य  सरकारों  का  राज्य  सरकारों  के  विशिष्ट  श्रतुरोध  पर  इस  संबंध

 में  केन्द्रीय  जल  कौर  विद्युत  ग्रा योग  तकनीकी  सहायता  देता

 ब्रह्मापुत्र  घाटी  में  बाढ़  नियंत्रण  की  एक  व्यापक  योजना  तैयार  करने  के  लिए  क़सम  सरकार  द्वारा

 ब्रह्मपुत्र  बाढ़  नियंत्रण  say  की  स्थापना  की  गई  है  ।  आयोग  ने  एक  व्यापक  योजना  तैयार  करने  का

 प्रारम्भ  किया  है  जिसमें  राज्य  सरकार  द्वारा  स्थापित  सलाहकार  बोझ  द्वारा  सहायता  दी  जाती  है

 सलाहकार  बोर्ड  में  केन्द्रीय  जल  ate  विद्युत  आयोग  का  भी  प्रतिनिधित्व  है  ।

 कोसी  नदी  के  संबंध  पहले  से  हाथ  में  लिए  गए  सुरक्षात्मक  उपायों  द्वारा  इस  पर  काफी  हद

 तक  नियंत्रण  कर  लिया  गया  है  ।  शेष  समस्या ग्र ों  से  निपटने  के  लिए  बिहार  सरकार  द्वारा  और  उपायों

 का  प्रायोजन  किया  जा  रहा  इस  कार्य  में  राज्य  सरकार  गंगा  बाढ़  नियंत्रण  आयोग  से  ले

 सकती  है  जिसको  गंगा  बेसिन  के  लिए  जिसमें  बहुत  से  राज्य  झा  जाते  बाढ़  नियंत्रण  की  एक  व्यापक

 एवं  समन्वित  योजना  तैयार  करने  हेतु  सिंचाई  we  विद्युत  मंत्रालय  द्वारा  स्थापित  किया  गया  है  ।

 बिजली  उत्पादन  के  बारे  में  भारत  ate  रूमानिया  के  बीच  नई  दिल्ल  में  बातचीत

 5410.  श्री  एम०  एस०  संजोयी  क्या  सिचाई  श्र  विद्युत  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किं

 क्या  बिजली  उत्पादन  के  बारे  में  भारत  शौर  रूमानिया  के  बीच  1974 में  नई

 दिल्‍ली  में  बातचीत  हुई  कौर
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 यदि  हा  तो  sam  परिणाम  निकला  ?

 सिचाई  शर  विद्युत  मंत्रालय -  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  :  जी  at

 यह  पता  लगा  लिया  गया  थ  कि  कहां-कहां  वैज्ञानिक  र  सहयोग

 दिया  जा  सकता  है  कौर  यह  स्वीकार  कर  लिया  गया  था  कि  इन  क्षेत्रों  का  दोनों  देशों  के  विशेषज्ञों  द्वारा

 विस्तार  से  अध्ययन  किया  ताकि  ठोस  प्रबंध  किए  जा  सकें  ।

 भारत  caro  के  ata  तेल  को  खोज  के  बारे  में  चर्चा

 5411.  थ्रो  एम०  एस०  संजीवी  राव
 :

 क्या
 पेट्रोलियम  शौर  रसायन  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 कया  1974  में  भारत-रूमानिया  के  बीच  तेल  की  के  बारे  में  चर्चा  हुई  थी  ;

 और

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले ?

 पेट्रोलियम  att  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 '

 शाहनवाज  खां) (क) और शर

 हां  ।  इन  विचार-विमर्शों  के  अनुसरण  में  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  6  व्यसन  एवं  3

 आवर  रिणों  को  खरीदने  के  लिए  रूमानिया  के  सप्लायरों  को  arc  दे  दिए  हैं  ।

 नेपाल  में  करनली  विद्युत  परियोजना  को  संहायता

 5412,  श्री  यमुना  प्रसाद  मंडल  :

 एस०  सुदर्शनम

 क्या  सिचाई  कौर  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  भारत  नेपाल  को  करनली  विद्युत  परियोजना  की  जांच  करने  ak  इस-क॑  पुरा  होने

 में  सहायता  देने  के  लिए  राजी  हो  गया  ak

 यदि  तो  इस  परियोजना  में  भारत  का  वित्तीय
 awa  कितना  होगा  ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  (sit  कृष्ण  चन्द्र  मंत्री  :  यह  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  कि

 परियोजना  के  अनुसंधान  के  साथ  भारतीय  विशेषज्ञों  को  सहयोजित  कर  लिया  जाए  ।

 परियोजना  पर  धन  लगाने  के  लिए  प्रबन्धों  को  oat  भ्रान्ति  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 कोयले  के  बड़े  प्रयोक्ताओं  के  लिये  ana  रखने  संबंधी  योजना

 5413.  श्री  धांमनकर  :  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  देश  के  कोयले  के  बड़े  प्रायोक्ताश्रों  को  एककों  में  कोयले  की  नियमित  सप्लाई  को

 सुनिश्चित  करने  के  लिये  gay  बैगन  रखने  की  सलाह  दी  गई  है  ;  कौर

 क्या  इससे  रेलवे  के  कार्यकरण  पर  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ?

 रेल  मंत्रालय  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  :  जी  नही ं।

 प्रशन नहीं  उठता  ।
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 एएए

 शअधानाशीनी पन  बिजली  परियोजना

 5414.  श्री  बी०  बी०  नायक  :  सिंचाई  awk  चके  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  में  garrett  पन  बिजली  परियोजना  भूकम्प-क्षेत्र  में  स्थित

 यदि  तो  क्या  भूकम्पणीय  सर्वेक्षण  &  संबंधित  स्थिति  प्रकाशित  की  जाएगी  ?

 सिंचाई  site  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  सिद्धेश्वर  :  ate  भारतीय

 भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  सर्वे  आफ  द्वारा  किए  गए  प्रारंभिक  संभाव्यता  ग्रध्ययनों से
 से

 पता  चला  है  कि  कर्नाटक  में  श्रधानाशीनी जल  विद्युत  परियोजना  सक्रिय  भूकम्प  क्षेत्र  में  नहीं  पड़ती

 किन्तु  भाई  एस०  argo  सोसमिकजोनिंग  मैप  श्राफ  इंडिया  के  भूकम्पीय  क्षेत्र  में  पड़ती  है  ।  परियोजना

 के  भूकम्पीय  पर  मूल्यांकन  अध्ययन  wa  किए  जाने  है ं।

 केरल  में  कुकिंग  गेस  का  वितरण

 5415.  सो०  Fo  चन्द्रभान :  क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  केरल  में  कुकिंग  गैस  का  वितरण  पिछले  कुछ  दिनों  से  aera  हो  रहा  कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  कौर  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  ।

 पेट्रोलियम कौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज़  ai):  at

 1974  के  माह  में  कोचीन  शोधनशाला  को  कुछ  समय  के  लिए  बन्द  कर  दिया  गया

 था  जिसके  परिणामस्वरूप ईधन  गैस  के  भरे  हुए  सिलेंडरों  की  उपलब्धि  में  रुकावट  झरा  गई  थी  इसके

 परिणामस्वरूप  केरल  के  बाजार  में  सप्लाई  की  कमी  हो  यह  शीराज़ा  की  जाती  है  कि  शोधनशाला

 भरे  हुए  सिलेंडरों  की  सप्लाई  शीघ्र  अ्ारभ  करेगी  TH  बार  सप्लाई  के  पुनः  चालू हो  जाने  तीन  से

 चार  सप्ताहों  के  भीतर  सप्लाई  की  स्थिति  सामान्य  हो  जाएगी  ।

 केरल  के  विधायकों  के  प्रयोग  के  लिए  रेलवे  कूपन  की  किताब  को  सप्लाई

 5416.
 को  ato

 के ०
 चन्द्रभान

 :
 कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  केरल  विधान  सभा  सचिवालय  ने  विधायकों  के  प्रयोग  के  लिये  रेलवे  कूपन  की  किताबों

 की  सप्लाई  के  लिये  अक्तूबर, ८  1973  में  रेलवे  से  अनुरोध  किया  है

 यदि
 तो  इसकी  सप्लाई

 कब
 की  गई

 क्या  इन  कूपनों  की  सप्लाई  में  विलम्ब  कर  दिया  गया  शर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय में  उप-मंत्रो  मुहम्मद  शो
 :

 जी

 दक्षिण  रेल  प्रशासन  द्वारां  केरल  राज्य  विधान  सभा  को  अपेक्षित  कूपन  पुस्तकें  28-2-1974

 2-3-1974  को  सप्लाई  की  गयी  थी  ॥

 सप्लाई  की  व्यवस्था  करने  में  कोई  अनावश्यक  विलम्ब  नहीं  हुआ  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता
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 2  1974  लिखित  उत्तर

 में  मंडलीय  मुख्य  कार्यालय  को  स्थापना  करना

 5417.  श्री  सी०  के  ०  चन्द्रप्पत्त  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या दक्षिण  रेलवे  के  जनरल  मैनेजर  ने  अखिल  केरल  रेलवे  प्रयोक्ता  एसोसियेशन  के  त्रिवेंद्रम

 में  हुए  ब्  सम्मेलन  में  यह  घोषणा  की  थी  कि  रेलवे  द्वारा  ल्रिवेंद्रम  में  मंडलीय  मुख्य  कार्यालय  की

 पना  के  लिये  पहले  कदम  के  रूप  में  शिव  ही  त्रिवेंद्रम  में  एक  क्षेत्रीय  की  स्थापना  की  जायेगी  ;

 रोक

 यदि
 तो

 तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  और  त्रिवेंद्रम  में  क्षेत्रीय  कार्यालय  की  स्थापना

 कब  तक  की  जायेगी ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  wet
 :  जी  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 चित्तूर रेलवे  शेड  में  विस्फोट

 5418.  श्री  भान  fag  भौरा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  में  हाल  ही  में  चित्तपुर  रेलवे  शेड  में  विस्फोट  से  6  रेलवे  कमंचारी

 घायल  हो  गये

 यदि  at,  तो  घटना  के  तथ्य  क्या  हैं  पौर  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप मंत्रों  मुहम्मद
 :

 जी

 19-2-1974  को  लगभग  12.  10  बजे  जबकि  सवारी  ate  माल  डिब्बा  कर्मचारी

 पुर  के  छतदार  शेड  में  मरम्मत  लाइन  न ०  2  पर  माल  डिब्बा नं०  ई०  कार के  सी ०  37616

 में  गैस  सिलिन्डर  से  मरम्मत  कार्य  कर  रहे  एक  विस्फोट  हम्ना  जिसके  परिणामस्वरूप  छः  कमेंट्री

 घायल  हो  गये  थे  ।  सभी  घायल  कर्मचारियों  का  इलाज  ato  श्रार०  सिंह  aerate  में  किया गया  था

 और  घायल  कर्मचारियों  में  से  एक  wale  बेहतर  प्रबोध  चन्द्र  डे  की  चोटों  के  कारण  उक्त  अस्पताल  में
 13-3-74

 को  मृत्यु  हो  गयी  थी
 ।

 सरकारी  रेलवे  पुलिस  सियालदह  ने  विस्फोट  पदार्थ  अधिनियम  की

 धारा  3  के  अन्तर्गत  दिनांक  19-2-74  को  केस  उठ  23  नाम  से  एक  मामला  दर्ज  किया  था  ।  बम  दस्ते  के

 सहायक  थि  कलकत्ता  पुलिस  के  विस्फोटक  निरीक्षक  ने  भी  उक्त  स्थान  का  मुझायना किया  था

 और  वहां  से  कब्जे  में  लिये  गये  सामान  को  विस्फोटक  विशेषज्ञ  की  राय  के  लिए  भेज  दिया  गया  था  ।  जिसकी

 अभी  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।
 इस  विस्फोट  के  कारण  अथवा  उद्देश्य  के  बारे  में  अभी  कोई  निश्चित

 निष्कर्ष पर  नहीं  पहुंचे

 1973  के  दौरान  तोड़-फोड़  तथा  हिसात्मक  आन्दोलनों  के  कारण  रेलवे  को  हुई  क्षति

 5419.  श्री  शंकर  दयाल  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1973  में  रेलवे को  तोड़-फोड़  तथा  हिंसात्मक  आन्दोलनो ंके  कारण  कितनी  राशि का  नुकसान

 उठाना पड़ा  ;

 इस  नुकसान की  पूर्ति  के  लिये  रेलवे  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?
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 Written  Answers  April  2,  1974

 रेल
 मंत्रालय

 में
 उप-मंत्री  मुहम्मद eat  :

 —

 13  करोड़  रुपये  ।

 बेहतर  कार्य
 तवा  बुर  संचालन  के  eld  इन  हानि
 स्याह

 हानियों  को  पुरा  करने  के  लिए  कदम  उठायें

 गये हैं

 रेलवे  सुरक्षा  सेना  के  एक  सिपाही  हारा  दिल्‍ली  स्टेशन  पर  एक  महिला  यात्रों  के  साथ  बलात्कार

 करने  का  कथित  प्रयास

 5420.  श्री  शंकर  दयाल  fag:  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रेलवे  सुरक्षा सेना  के  एक  सिपाही ने  गत  12  1974  को  दिल्‍ली  जंक्शन

 पर  एक  महिला  यात्री  के  साथ  बलात्कार  करने  की  चेष्टा  की  और  पकड़ा  गया  ;  और

 यदि  at,  तो  घटना  का  विवरण  क्या  है  कौर  उक्त  सिपाही  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही की  गई

 है
 ?

 रेल  मंत्रालय  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  कुरेशी )  श्र  रेलवे  संरक्षा दल  नाम

 का  कोई  संगठन  नहीं  है  ।  रेलों  के  रेलवे  सुरक्षा  दल  नामक  में  सिपाही  जैसा  कोई  पदनाम  नहीं  है  ।

 10/ 11  1974 की  रात  न  कि  12  1974
 को  जैसाकि  प्रश्न  में  उल्लेख

 किया  गया  दिल्‍ली  जंक्शन  स्थित  दिल्‍ली  रेलवे  पुलिस  थाने  के  ड्यूटी  अधिकारी  को  यह यह  सुचना  मिली

 थी  कि  पड दिल्ली  रेलवे  पुलिस  का  सिपाही  aio  6  रिसाल  सिंह  एक  यात्नी  महिला  को  स्टेशन  की  इमारत  के

 प्रथम  तल  पर  स्थित  एक  कार्यालय  कक्ष  में  ले  जा  रहा  है  ।.  सुचना  मिलते  ही  ड्यूटी  अधिकारी ऊंपर  गया

 are  सिपाही  तथा  संबंधित  महिला  को  पुलिस  थाने  पाया  ।  दिल्ली  के  पुलिस  सर्जन  द्वारा  की  गयी

 डाक्टरी  परीक्षा  से  मालूम  gar  कि  व्यभिचार  नहीं  किया  गया  था  ।  दिल्‍ली  जंक्शन  स्थित  दिल्‍ली  रेलवे

 पुलिस  धाने  12-2-74  को  एफ०  आई ०  कार  नं  ०  85  के  द्वारा  सिपाही  wo  रिसाल  सिह

 के  खिलाफ  भारतीय  दंड  संहिता  की  धारा  नं०  375/354/342  के  अन्तरगत  एक  मामला  दर्जे  कर  लिया

 मया है  ।  सिपाही  को  मुसततील  कर  दिया  गया  है  ae  मामले  की  जांच-पड़ताल  की  जा  रही  है  ।  रासायनिक

 जांच  के  द्वारा  ate  प्रमाण  इकट्ठे  किये  जा  रहे  रिपोर्ट  की  at  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 भारत  के  समय  न्यायाधीश  के  न्यायालय  में  विशेष  इजाज़त  gra  दाखिल  याचिकाएं

 5421.  श्री  हेमेन्द्र  सिंह  बनेगा  :  क्या  शर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 भारत  के  मुख्य  न्यायाधीश  के  न्यायालय  में
 15  1973 से  31  1973

 तक  विशेष  इजाजत  से  सरकार  के  विरुद्ध  कितनी  याचिकाएं  दाखिल  की  गई  ;  ate

 इसी  न्यायालय  में  विशेष  इजाजत  से  1970,  1971  1972  में  कितनी-कितनी

 याचिकाएं दाखिल  की  गई  ?

 न्याय  site  कम्पनी  कार्य  मंत्री  एच  ०  कार  ०  (®)  33

 15-7-70 से  31-12-70  तक  61

 15-7-71 से  31-12-71  तक  57

 15-7-72 से  31-12-7  2  तरक  67
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 पश्चिम  बंगाल  को  विद्युत  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  प्रदान  को  जाना

 5422,  श्री  To  हमे ०  एम  ०  इसहाक :  क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  किन-किन  विद्युत  परियोजनाओं की  स्वीकृति

 देने  की  सिफारिश की  है

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  हाल  में  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया है  कि  वह

 शीघ्र  इनकी  स्वीकृति दे  दें  ;

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  द्वारा  क्या  काय
 द  ह  यं वाही  की  जा  रही  है  ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  :  से  पश्चिम  के

 लिये
 निम्नलिखित  विद्युत  उत्पादन  स्कीमें

 स्वीकृत  की
 गईं

 क्षमता

 वाट )

 pa

 1  enone  विस्तार  (1  x  200  200

 गोलाघाट  ताप  विद्युत  केन्द्र  (3  x  200  मेगावाट  600

 3  जल ढाका जल  विद्युत  स्कीम  चरण-दो  (  2  >६  4  मैगावाट )

 4  रिचिगटन  जल विद्युत स्कीम  चरण-दो  (  2  x  1  मैगावाट )

 इसके  ग्र ति रिक्त  सियालदह  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार  (1x  200  दुर्गापुर  कोक  करो  वन
 ताप  केन्द्र  विस्तार  (1x  200  तथा  दुर्गापुर  परियोजना  लिमिटेड  विस्तार  (1% 110  मैगावाट  )

 को  परियोजना  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई  हैं  तथा  उनकी  जांच  की  जा  रही  है  ।

 पुरुलिया-कोटशिला लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलना

 5423.  श्री  फ्०  के०  एम०  इसहाक  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  पुरुलिया-कोटशिला लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  सम्बन्धी  सर्वेक्षण

 fore  की  जांच  इस  बीच  पूरी  कर  ली  है  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  किये  गये  निर्णयों
 की

 मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  met  :  जी

 प्रश्न  नहा  उठता
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 Written  Answers

 ह

 Chaitra  12,  1896  (Saka)
 ——

 नसराला  स्टेशन  पर  गाड  को  मार-पीट

 5424.  को  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  होशियारपुर  से  जालंधर  सिटी  तक  की  7  जे०  एच०  यात्री  गाड़ी  के  प्रभारी  गाड

 की  31  1974  को  नसराला  स्टेशन  पर  मार-पीट  की  गई  कौर  गाड़ी  पर  भारी  पथराव  किया

 गया  था

 यदि  at,  तो  क्या  होशियारपुर  के  पुलिस  के  वरिष्ठ  भ्र धि कारियों  को  गाड़  की  रक्षार्थ

 पड़ा  और  उन्होंने  पुलिस  की  सुरक्षा  में  आगे  की  यात्ना  सुनिश्चित  की

 क्या  इस  घटना  के  परिणामस्वरूप  ast  में  व्याप्त  गभीर  असुरक्षा  की  भावना  के  बारे  में

 सरकार को  जानकारी  है  ;

 यदि  at,  तो  क्या  उत्तर  रेलवे  के  महाप्रबंधक  को  इस  बारे  में  कोई  अभ्यावेदन मिला

 ar  उसमें  उल्लिखित  मांगों  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है

 रेलवे  कर्मचारियों  के  जीवन  की  रक्षा  के  लिये  रेलवे  प्रशासन  ने  कार्यवाही  की  है
 ?

 रेल  मंत्रालय में  उप-मंत्री  मुहम्मद wat  जी  att

 श्र  होशियारपुर के  पुलिस  अधीक्षक पुलिस  दल  सहित  घाना-स्थल  पर  पहुंचे  कौर  पुलिस

 जालंधर  सिटी  तक  सम्बन्धित  गाड़ी के  साथ  गयी  ।  परन्तु  इस  घटना  में  गानों  में  असुरक्षा  की  भावना  का  कुछ

 संकेत  मिला

 सम्बन्धित  सदस्य  के  माध्यम  से  फिरोजपुर  मण्डल  के  गार्डों  का  एक  श्रम्यावेदन  प्राप्त हो

 चुका  है  झ्र  उस  पर  कारवाई  की  जा  रही  है  ।

 रेलें  अपने  कर्मचारियों
 कैं

 जान-माल  के  लिये  पर्याप्त  सुरक्षात्मक  व्यवस्था  करने  में  राज्य

 सरकारों  की  सभी  स्तरों  पर  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिये  निरन्तर  उनसे  सम्पर्क  रखती  हैं  ।

 महत्वपूर्ण  विशेष  रूप  से  रात  में  चलने  वाली  गाड़ियों  में  सशस्त्र  श्रीमतियों  की  व्यवस्था  की  जाती

 है  जो  कर्मी दिल  की  भी  सुरक्षा  करते  रेल  संचालन  कौर  रेल  कर्मचारियों  के  काम  में  हस्तक्षेप  करने

 वाले  दोषियों  को  भारतीय  रेल  शभ्रधिनिमम  के  अधीन  निवारक  we  दिये  जाते

 फरवका  दराज  वर्कशाप  को  पश्चिम  बंगाल  को  हस्तांतरित  करना

 5425.  ato के०  एम०  इसहाक  :  क्या  सिंचाई  ak  विद्युत  मंत्री  यह  बताने

 कि

 क्या  सरकार  क्षेत्र  के  औद्योगिक  विकास  के  लिये  फरक्का  बराज  वर्कशाप  के  नियंत्रण  को

 केन्द्रीय  सरकार  से  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  हस्तांतरित  करने  पर  विचार  कर  रही  atc

 यदि  तो  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  कौन-कौन  सी  परियोजनाएं  प्रारंभ  की  जाएंगी  ?

 सिचाई  कौर  बिद्युत  मंत्रालय में  उप-मंत्री सिद्धेश्वर  :  कौर  कृषि  पम्पों  के

 निर्माण  के  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  एक  उपक्रम  मेसर्स  वेस्टिंग हाऊस  सेक्स बाई  फिर  लिमिटेड  द्वारा

 उपयोग  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  सरकार  का  फरक्का  1.0  के  हस्तान्तरण  के  लिये  पश्चिम  बंगाल
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 चतर  के  apa  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  यह  प्रस्ताव  किया  जा  चुका  है  कि  ada

 सैक्टर  में  फरवरी  में  एक  a4 To
 विद्युत  केन्द्र  स्थापित  किया  जाए

 vera
 ्  के  हस्तान्तरण  के  प्रश्न

 पर  wit  विचार  किया  जा  रहा  क्योंकि  प्रस्तावित  ताप  परियोजना  से  भी  सुविधा  की  आवश्यकता

 हो  सकती gt

 बड़ी  सिचाई  परियोजनाश्रों का  निर्माण

 5426. at  श्रण्णांसाहिब  गोर्टाखिडे :  क्या  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्यां  देश  के  विभिन्न  भागों  में  सूखा-प्रीत  होने  वाले  क्षेत्रों  के  लाभ  के  लिये  अनेक  बड़ी  सिचाई

 परियोजनाओं का  निर्माण  हो  रहा

 यदि  तो  महाराष्ट्र  में  सांगली  ake  सतारा  जिलों  में  सुखा-क्षेत्रों  को  किन  परियोजनाओं

 से  लाभ  पहुंचेगा ;

 क्या  राज्य  सरकार  से  यह  बात  मालूम  की  गई  थी  कि  उन  परियोजना ग्र ों  का  निष्पादन  उन

 जिलों  में  सूखा-ग्रस्त  होने  वाले  क्षेत्रों  के  वास्तविक  लाभ  के  लियें  किया  जा  रहा  कौर

 राज्य  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  सिद्धेश्वर  :  at

 वार्ता  परियोजना  से  महाराष्ट्र  के  सांगली  जिले  को  ate  कृष्णा  परियोजना  से  सांगली

 एवं  सतारा  जिलों  को  लाभ  पहुंचेगा  ।

 प्र  सिंचाई  राज्य  विषय  है  ak  सिंचाई  परियोजनाओं  का  अनुसंधान  कौर

 क्रियान्वयन  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जाता  है  ।  इन  परियोजनाओं  के  विस्तार  में  किसी  संशोधन  के  लिए

 राज्य  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  gat  है  ।

 पांचवें  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  महाराष्ट्र  का  ग्रामीण  विद्युतीकरण  के  संबंध  में  कार्यक्रम

 5427-  श्री  श्रण्णाताहिब  गोटखिंडे  क्या  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  महाराष्ट्र  के  ग्रामीण  विद्युतीकरण  कार्यक्रम  के

 राशियों  के  अपर्याप्त  wader  के  कारण  पिछड़  जाने  की  संभावना

 राज्य  सरकार  ने  कितनी  धनराशि  की  मांग  की

 1974-75  वर्ष  fa  सम्पूर्ण  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  कितनी  धनराशि  शझ्राबंटित

 की  गई  है  ?

 सिचाई site  विद्वत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  :  से  महाराष्ट्र  सरकार

 ने  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  ava  ग्राम  विद्युतीकरण  कार्यक्रम  के  लिए  91  करोड़  रुपये के

 व्यय  का  प्रस्ताव  किया  था  ।  किन्तु  योजना  आयोग  ने  केवल  40  करोड़  रुपये  के  झ्राबंटन  का  प्रस्ताव  किया

 इस  धन  राशि  से  3,100  ग्रामों  के  विद्युतीकरण  64,300  पप्पों
 के  aa में  सहायता  मिलेगी  ।

 इसके  अतिरिक्त  राज्य  सरकार  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  से  भी  ऋण  प्राप्त
 कर  सकेगी ।
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 ्ण्थ ् ी | नर  विद्युतीकृत महाराष्ट्र  मे  35,851  ग्रामों  में  से  45.  प्रतिशत  ग्राम  31-1-19  he  (ae  किए  जा  चुके
 थे  शर  पांचवीं  योजना  का  कार्यक्रम  यह  सुनिश्चित  कर  देगा कि  महाराष्ट्र में  ग्राम  विद्युतीकरण  अखिल

 भारतीय  स्तर  से  अ्रधिक  राज्य  योजना  में  1974-75 के  वर्ष  के  लिये  7.  5  करोड़  रुपये का  अनंतिम

 आवंटन किया  गया  है

 सोडियम  ट्रिपोली  फॉस्फेट  के  लिए  george  पेपर  मिल्स  द्वारा  मांगा  गया  एकाधिकार

 तथा  निबन्धात्मक  प्रक्रिया  आयोग  का  शअनापत्तिपत्र

 5428.  श्री  *टी  ०
 वो

 ०  चन्द्र शेखर प्पा  वरि वाश प्पा  :  क्या  न्याय  आर  कंपनी  कार्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बेल् लार पुर  पेपर  मिल्स  ने  कर्नाटक  के  कारवार  नामक  स्थान में  सोडियम  ट्रिपोली

 फास्फेट  परियोजना  के  लिये  एकाधिकार  तथा  निबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  आयोग  से  श्रनापत्तिपत्र  को

 मांग की  है

 vat  एकाधिकार  car  निबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  आयोग  ने  अनापत्तिपत्रं  दे  दिया  है  |

 और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  है  ?

 न्याय  श्र  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बेसब्री  :  ि. ब्च् बल्लापुर पपर पेपर

 एण्ड  war  ate  मिल्स  लिमिटेड  नें  कारवार  सोडियम  ट्रिपोली  फास्फेट  के  एकाधिकार

 कारी  व्यापार  प्रथा  की  धारा  21  के  अन्तर्गत  न्  दो  नोटिस  दिये

 er

 नोटिस  की  प्राप्ति क्रम  निवेदित  की  गई  वार्षिक  क्षमता

 संख्या  की  तारीख

 1  10,000  टन  30-9-1972

 2  14,000  टन  .  27-3-1974

 तथा  सरकार ने  प्रथम  स्नो लरएा गल  को  पुनः  जांच  के  लिये  a  एवं  नि बंधनकारी

 व्यापार  प्रथा  ata  को  निर्देशित  करना  ग्रावश्यक  नहीं  समझा  Wa:  इस  प्रस्ताव  आयोग  द्वारा

 नितिन का  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  द्वितीय  प्रस्ताव  केवल  मात्र  27-3-1974  को  प्राप्त  gate  व

 उस  पर  विचार  किया  जा  रहा

 Inquiry  into
 the

 Railway  accident  near  Birpur  on  Central  Railway

 5429.  Shri  Chandulal  Chandrakar  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  enquiry  ordered  into  the  Railway  accident  near  Birpur  on  Central
 Railway  has  been  completed;

 (b)  if  so,  the  salient  featurgs  thereof;  and

 (c)  the  loss  suffered  by  the  Railways  thereby  and  the  total  amount  of  compensation
 paid  by  the  Railways  to  the  victims  or  their  families  ?
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  :  (a)  and

 (b)  The  accident  has  been  inquired  into  by  the  Additional  Commissioner  of  Railway  Safety,

 Bombay.  According  to  his  provisional  findings,  the  accident  was  due  to  the  failure  of

 railway  staff...

 (c)  The  cost  of  damage  to  railway  property  has  been  estimated  approximately  at
 Rs.  17,000/-.  No  compensation  has  been  paid  so  far  to  the  victims  or  their  familes.  But  an
 ex-gratia  payment  of  Rs.  2,500/-  in  all  to  five  relatives  of  the  deceased  and  Rs.  1,200/-  in
 all  to  4  injured  passengers  has  been  made.

 New  Decisions  for  Providing  More  Facilities  to  Railway
 Employees

 5430.  Shri  Chandulal  Chandrakar  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to

 State

 (a)  whether  certain  new  decisions  have  recently  been  taken  for  providing  more  faci-

 lities  to  the  Railway  employees  ;

 (b)  if  so,  the  salient  features  thereof;  and

 (c)  the  time  by  which  these  decisions  would  be  implemented  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Quresh)  :  (a)  to

 (c)  Apart  from  the  implementation  of  the  recommendations  cf  the  Third  Pay  Commission
 in  respect  of  Railway  emoloyees,  certain  concessions  in  the  matter  of  employment  on
 grounds  of  compassion  to  the  children  of  Railwaymen  who

 have  rendered  outstanding
 service  to  the  Railways  have  recently  been  granted.

 Derailment  of
 three  Bogies  of  Kathgodam-Lucknow  Express  on  the  5th  March,  1974

 5431.  Shri  Chandulal  Chandrakar  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  several  persons  were  injured  as  a  result  on  derailme  nt  of  three
 bogies

 of
 Kathgodam-Lucknow  Express  on  5th  March,  1974;

 (b)  whether  the  causes  of  the  derailement  have  been  enquired  into;

 (c)  whether  such  incidents  are  now  increasing;  and

 (d)  the  total  amount  of  1055  suffered  by  Railway  in  the  above  accident  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  :  (a)  In
 this  accident  only  one  person  sustained  simple  injuries.

 (b)  Yes.

 (c)  No.

 (d)  The  cost  of  damage  to  railway  property  has  been  estimated  at  approximately
 Rs.  13,883/-.

 Bomb  explosion  at  Gorakhpur  Railway
 Station  on  the  6th  March,  1974

 Shri  Chandulal  Chandrakar  :
 Will

 the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 1  (8)
 whether  two  bombs  exploded  at  Gorakhpur  Railway  Station  on  the  6th  March,

 (b)  Whether  the  Railway  Police  found  out  two  more  bombs  in  a  heap  of  refuse;
 an

 (c)  if  so,  th  broad  outlines  of  the  enquiry  made  in  respect  of  these  bombs  ?
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  :  (a)  to  (0)
 On  6-3-1974  at  about  11.00  hrs.,  an  explosion  was  heard  on  platform  No.  4  of  Gorakhpur
 Railway  Station  under  the  empty  rake  of  train  No.  216  Dn.  standing  there.  A  dog,  apparent-
 ly  killed  by  this  explosion,  was  found  at  the  spot.  Three  small  crackers  of  the  size  of  small
 potatoes  were  found  lying  nearby.  A  representative  of  R.T.O.  Gorakhpur  examined  these
 objects  and  gave  an  opinion  that  they  were  ordinary  crackers.  These  were  rendered  harm-
 less  by  dousing  with  water.  Same  day  another  explosion  occurred  outside  the  Railway
 Station  in  garbage  dump  near  the  Railway  Quarters,  killing  a  stray  pig.  This  explosion
 was  also  caused  by  a  country  cracker.

 Cases  have  been  registeted  by  the  Posice.on  both  the  occurrences  and  are  being  investi-
 gated.  No  bomb  has  been  found  used  in  the  explosion.

 पारादीप  में  उर्वरक  संयंत्र  के  संबंध  में  तटीय

 5433.  श्री  चिन्तामणि  पाणि ग्रा हो  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  उड़ीसा  में  पारादीप  स्थान  पर  उर्वरक  संयंत्र  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  पर  afar

 रूप  से  विचार  कर  लिया  गया  है  ait  स्वीकृति  दे  दी  गई

 यदि  तो  इसका  निर्माण  कार्य  कब्र  प्रारम्भ  होगा  ;  कौर

 इसमें  विलम्ब  क्यों  किया जा  रहा

 पेट्रोलियम  a  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री ४  शाहनवाज़  :  से  सरकार

 रिफ़ाक़त  रूप  पांचवी  योजना  अवधि  के  दौरान  पारादीप  में  सरकारी  में  उर्वरक  संयन्त्र  स्थापित

 करना  स्वीकार  किया  है  ।

 से  फालतू  बिजली  की  उत्तर  प्रदेश  को  सप्लाई

 5434.  श्री  नवल  किशोर  क्या  सिचाई  ate  विद्युत मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  देश  भर  में  केवल  दिल्‍ली  में  ही  बिजली  उपलब्ध  है  ;

 यदि  at  तो  दिल्‍ली  में  कितनी  बिजली  फालतू  है  ;
 arty

 इस  फालतू  बिजली  को  पड़ौसी  हरियाणा  कौर  उत्तर  प्रदेश  में  उपयोग  में  लाने

 के  लिए  क्या  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ?

 सिंचाई  atk  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  सिद्धेश्वर
 :

 से  कुछ  राय  राज्यों
 के  साथ  दिल्‍ली में  भी  कुछ  फालतू  बिजली  है  जो  कि  सहवर्ती  राज्यों  में  बिजली  की  कमी  को  कम  करने  के

 लिए  प्रयोग  में  लाई  जा  रही  है  ।  दिल्‍ली  में  उपलब्ध  फालतू  ऊर्जा  0.  9  जी०  डब्ल्यू०  एच०  प्रतिदिन  तक

 यह  हरियाणा  से  सप्लाई  की  जा  रही  है  ।  उत्तर  प्रदेश  को  अन्य  सहवर्ती  प्रणालियों  शर  बदरपुर
 से  सहायता  दी  जा  रही
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 पांचवें  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  रेल  इंजनों  को  आवश्यकता

 4535.  श्री  नक्ल  किशोर  शर्मा

 श्री  कार  alo  स्वासोनाथन :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  श्र  अधिक  इंजनों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  कोई
 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन है

 यदि  तो  देश  में  इसकी  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  रेल  इंजनों  को  प्राप्त

 किए  जाने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्या  तथा  विदेशों  को  ऐसे  कितने  रेल  इंजन  निर्यात  किए

 ज  एंगे  और

 क्या  इंजनों  की  वर्तमान  कालावधि  को  बढ़ाने
 का

 कोई  प्रस्ताव  है  कौर  यदि  तो
 उसकी  मुख्य  बातें  क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय में  उपमंत्री  मुहम्मद wat  :  जी

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  घरेलू  प्राथमिकताओं  को  पुरा  करने  के  लिए  बड़ी

 मुख्य  लाइन  के  561  मीटर  मुख्य  लाइन  के  151  बड़ी  लाइन  के  396  बिजली  रेल

 बड़ी  लाइन  के  100  डीजल  शटर  कौर  छोटी  लाइन  के  20  डीजल  रेल  इंजन  बनाने  का  प्रस्ताव  है  ।  जहां  तक

 रेल  इंजनों  के  निर्यात  का  सम्बन्ध  हम  व्यावहारिकता  की  जांच  कर  रहे  हैं  ।  अधिकांश  विकासशील

 देश  विश्वव्यापी  टेंडरों  के  जिसमें  रेल  इंजन  भी  शामिल  खरीदते  भारतीय  रेलों

 के  उत्पादन  कारखाने  इसमें  हिस्सा  लेते  हैं  बशर्त  रेल  इंजनों  की  क्षमता  आदि  उनकी

 निर्माण-परिधि  के  ग्रन्थित  art  लेकिन  शुभी  से  उनके  निर्यात  की  मात्रा  ate  ठीक-ठीक  व्यावहारिकता

 का  पता  नहीं  लग  सकता  ।

 तेल  संकट  के  कारण  यह  विनिश्चय  किया  गया है  कि  50  वर्ष  से  पुराने  नेता

 रेल  इंजनों  को  a  एवं  हालत  के  आधार  पर  बेकार  घोषित  किया  जाये  हालांकि  इन  रेल  इंजनों  की

 सामान्य  निर्धारित  अवधि  40  वर्ष  है  ।  हर  हालत  में  इन  इंजनों  को  बेकार  घोषित  करने  के  प्रत्येक  मामले

 को  मंजूरी  के  लिए  रेलवे  बोर्ड  को  भेजा  जायेगा  ।

 रेल  कार  प्रणाली शुरु  करना

 5436. श्री  नवल  किशोर  जमा  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  भारतीय  रेलवे  में  रेल  कार  गी  शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 धीन  है  ;

 यदि  तो  विभिन्न  रेल  मार्गों  पर  चलाई  जाने  वाली  ऐसी  रेल  कारों  का  ब्यौरा
 कया  है  ;

 इनको  कब  चलाया  जाएगा  ;

 इन  कारों  पर  लगभग  कितने  यात्री  यात्रा  कर  सकेंगे  इनकी  माल  ढोने  की  क्षमता

 कितनी  होगी  ;  शौर

 रेल  यातायात  की  वर्तमान  aft  को  कम  करने  में  ये  किस  सीमा  तक  सहायक  होंगी
 ?
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 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री
 मुहम्मद  शो  :  कौर

 यात्री
 यातायात

 को

 निकासी  के  लिए  डीजल  रेल  कार  सेवाएं  जालंघर  कौर  राजमुंडी  क्षेत्रों  में  बड़ी  लाइन  पर  ;

 कानपुर  वाराणसी  क्षेत्रों  में  मीटर  लाइन  पर  site  शिमला-कालका  तथा  बर्दवान-कटवा  खण्डों

 में  छोटी  लाइन  पर  पहले  से  ही  चल  रही  जालंधर  शहर-होशियारपुर  खण्ड  में  बड़ी  लाइन  पर

 बैंगलूरू  बंगर  पेट  खण्ड  में  सिटी  लाइन  पर  डीजल  रेल  कारें  चलाने  के  लिए  भी  डीजल  रेल  कारों

 का  झ्र  दिया  गया  है  |

 बड़ी  लाइन  की  कभी  देश  में  नहीं  बनायी  जाती  बतौर  नमूने  के  बड़ी

 लाइन  की  दो  रेलकारें  wa  देश  में  बना प्री  जा  रही  हैं  कौर  उनके  कार्य  के  are  पर  इनका  झाग  उत्पादन

 करने  के  सवाल  पर  विवार  किया  जायेगा  ।  इसके  अलावा  छोटी  लाइन  की  रेल  कारों  के  छः  सेट  भी

 बनायें  जा  रहे  चूंकि  बड़ी  कौर  छोटी  दोनों  लाइनों  की  रेल  कारों  के  उत्पादन  में  बहुत  तकनीकी

 समस्याएं  सुलझानी  इसलिये  इनके  चलाये  जाने  की  ठीक-ठीक  तारीखें  बतलाना  सम्भव  नहीं  है
 ।

 एक  बड़ी  लाइन  की  रेलकार  यूनिट  में  जिसमें  दो  पावर  कारें  कौर  एक  ट्रेलर  होता
 बैठने  के  लिये  gat  दर्जे  की  342  सीटों  की  क्षमता  रहती  है  छोटी  लाइन  रेलकार  यूनिट  में  एक

 हिया  पावर  कार  कौर  4  चौपहिया  ट्रेलर  होते  हैं  श्र  उनमें  बैठने  के  लिए  दूसरे  दर्जे  की  186  सीटों

 की  क्षमता  होती  है
 ।  इन  रेलकारों  में

 माल
 के  लिए  जगह  की  व्यवस्था  नहीं  रहती

 |

 इससे  केवल  जन  खण्डों  पर  ही  भीड़-भाड़  कम  होगी  जिन  पर  रेलकारें  चलायी  जा  रही हैं
 अतिरिक्त  रेल कारें  चलाने  की  बात  तेलसंकट  के  कारण  स्थगित  कर  दी  गयी

 alata  से  कोचर  मध्य  बीच  नई  रेलवे  लाइन

 5437.  श्री  Fo  रामकृष्ण  रेड्डी  :  व्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण  मध्य  रेलवे  में  भद्राचलम  रोड़  से  कोबरा  के  बीच  एक  नई  लाइन का
 निर्माण

 करने
 के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया  wat  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  परियोजना  को  वर्ष  1974-75  में  शुरू  किया  जाएगा  ;

 )  यदि  तो  इस  परियोजना  को  शुरू  न  करने  के  कया  कारण  कौर

 क्या  मंत्रालय  को  पता  है  कि  इस  लाइन  से  कुमारी  जिले  के  पिछड़े  क्षेत्रों  तथा  जनजाति
 क्षेत्रों  को  सहायता  मिलेगी  ?

 रेल  मंत्रालय
 में

 उप-मंत्री
 मुहम्मद  शो

 :  जी

 शर  अधीन  अध्ययन  रिपोर्ट  से  मालूम  gor  है  कि  यह  लाइन  अत्यघिक  लाभप्रद

 होगी  जिससे  इस  परियोजना  पर  काम  शुरू  करने  का  विचार  नहीं  है
 ।

 गोदावरी  बांध  कें  निर्माण  के  लिए  सर्वेक्षण

 5438.  sit  के०  रामकृष्ण  रेड्डी  क्या  सिचाई  site  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  गोदावरी  बांध  के  निर्माण  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  ate

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?
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 लिखित  दत्त

 सिचाई  शर  fra  मंत्रालय  में  Ua  (at  fader  प्रसाद  )  शर  26.59

 करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  से  गोदावरी  बराज  का  निर्माण  पहले  से  ही  किया  जारहा  बराज

 जो  कि  वर्तमान  एनीकट  के  लिए एक  प्रतिस्थापन  संरचना  को  लगभग  3620  मीटर  लम्बा  बनाना

 आयोजित किया  गया  है  ।  इसमें  175  वे  होंगी  जिनमें  से  प्रत्येक  की  चौड़ाई  18.  3  मीटर  होगी  ।

 कलकत्ता में  12  डाउन  दिल्‍ली-हावड़ा  एक्सप्रेस  तथा  शंटिंग  इंजन  के  बीच  टककर

 5439.  पी०  ए०  स्वामीनाथन  :

 श्री  आर०  वो ०  स्वामीनाथन  :

 कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  कलकत्ता  में  12  डाउन  दिल्‍ली-हावड़ा  एक्सप्रेस  तथा  शंटिंग  इंजन  के  बीच  9

 1974  को  हुई  टक्कर  में  236  व्यक्ति  घायल  हो  गए  तथा  तीन  व्यक्तियों की  मृत्यु  हो  गई  थी  ;

 यदि  तो  कया  उक्त  दुर्घटना  की  जांच  करने  का  कोई  alee  दिया  गया  था  ;  शौर

 दुर्घटना  में  हताहत  होने  वाले  प्रत्येक  व्यक्ति  को  कितना  मुआवजा  दिया  गया ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद शफी  :  9-3-1974 को  पूर्व  रेलवे  के  मधुपुर
 स्टेशन  पर  जब  12  डाउन  दिल्‍ली-हावड़ा  एक्सप्रेस  गाड़ी  एक  ज  पायलट  इंजन  से  टकरा  गयी

 तो  कोई  व्यक्ति  मारा  नहीं  गया  था  लेकिन  23  व्यक्तियों  को  मामूली  चोटें  आयी  थी ं।

 दुर्घटना  का  शिकार  होने  वाले  व्यक्तियों  को  ast  तक  कोई  मुआवज़ा  नहीं  दिया  गया

 बर्ष  1973-74  में  दक्षिण  मध्य  रेलवे  जोन  में  ऊपरिपुलों और  निचले  पुलों  के  निर्माण  के  लिये  मंजूर

 धनराशि

 5440.  श्री
 ato  एस०  ्  कया  रेल  मंत्री  we  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  दक्षिण  मध्य  रेलवे  जोन  में  ऊपरिपुलों  ake  पुलों के  निर्माण

 के  लिए  1973-74
 में

 कितनी  धनराशि  मंज़ूर  की  श्र

 कितनी  धनराशि  व्यय  की  जा  चुकी  है  कौर  ot  तक  कितना  लक्ष्य  प्राप्त  हो  चुका  ह
 ?

 रेल
 मंत्रालय

 में
 उप-मंत्री

 (at  मुहम्मद  शो  कुरेशी) ः: (क)  5.53 लाख  रुपये

 1974  तक  4.44  लाख  स्वयं  खर्च  किये  गये  ।

 ऊपरी  सड़क  पुल/निचले  पुल  बनाने  की  14  योजनाओं  में  जो  1973-74 में  रेलवे  के  निर्माण

 कार्यक्रम  में  श्रीमान  निर्माण  कार्यों  के  रूप  में  शामिल  को  गयी  5  योजनाकारों  के  पुल  खास  के  निर्माण

 का  काम  रेलवे  ने  पूरा
 कर

 लिया  इनमें  तीन  वे  योजनाएं  भी  शामिल  हैं  जो  वास्तव  में  पहने ही

 पूरी  हो  चुकी  थीं  परन्तु  जिन्हें  वित्तीय  समायोजन  के  लिए  कार्यक्रम में  शामिल  किया  गया  अन्य
 5

 योजनाओं  पर  कार्य  हो  रहा  एक  सड़क  प्राधिकरण  द्वारा  स्थगित  कर  दी  गयी  है  तथा

 शेष  योजनाएं  at  आरम्भ  की  जानी
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 दक्षिण  मध्य  जोन  के  gam  रेलवे  सेवा  आयोग

 5441.  श्री  बी०  एस
 ०

 राममूर्ति  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  att

 r  wore क्या  दक्षिण  मध्य  जोन  के  जिए  एक  पृथक  tat  सेवा  झ  प  पो  ani  के  बारे  में  कोई

 निर्णय
 किया

 गया  है  ;  ate

 यदि  तो  यह  सेवा  आयोग  कब  से  कार्य  शुरु  कर  देगा  मौर  इसका  मुख्यालय

 किस  जगह  पर  होगा  ?

 रेल  मंत्रालय
 में

 उप-मंत्री  मुहम्मद  शो  ate  1974-75
 के

 दौरान

 सिकन्दरा बाद  में  दक्षिण  मध्य  रेलवे  जोन  के  लिए  एक  पृथक  रेल  सेवा  आयोग  खोलने  का  प्रस्ताव

 रेलवे  कर्मचारियों  द्वारा  चाल  वर्ष  में  को  गई  हड़तालें  एवं  नियमानुसार  कार्य  किया  जाता

 4442.  श्री  एस०  कार  दासा णो  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 रेल  कर्मचारियों  द्वारा  चालू  वर्ष  के  दौरान  विभिन्न  प्रदेशों  में  की  गई  हड़तालों  एवं

 भक्  काय  करने  के  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  क्या  @

 इनके  परिणामस्वरूप  रेलवे  को  कितनी  हानि  हुई  ate  सम्पूर्ण  राष्ट्रीय  श्री-व्यवस्था  पर

 इसका  क्या  प्रभाव  wie

 इस  अत्यावश्यक  सेवा  के  कर्मचारियों  में  उत्तरदायित्व
 तथा  अनुशासन की  भावना  उत्पन्न

 करने  के  लिए  क्या  स्थायी  उपाय  करने  का  बिचार  है  ?

 रेल  मंत्रालय में  उप-मंत्रो  मुहम्मद शफी  :
 कौर  1974

 में  अब  तक
 कोई  बड़ी  हड़ताल  नहीं  हुई  लेकिन  विभिन्न  क्षेत्रों  में  स्टेशन  मास्टरों/सहायक  स्टेशन  शेड

 अनुरक्षण  लोको  रनिंग  तकनीकी  गाड़ी  परीक्षकों  गार्डों  ate  शेड मैनों

 का  एक  वर्ग  आन्दोलन  करता  रहा  इन  आन्दोलनों  का  ब्यौरा  कौर  इनसे  होने  वाली  हानि  के  प्रां कड़े

 इकट्ठे  किये  जा  हैं  ate  इन्हें  सभा-पटल  पर  रख  दिया  जायेगा
 ।

 सभी  कोटियों  के  कर्मचारियों  की  बैध  मांगों  पर  विचार  किया  जाता  है  ae  एक  लम्बे
 wa  से  alc  प्रयोजनपुर्ण  ढंग  से  काम  कर  रही  सामूहिक  श्रमदान-प्रदान  व्यवस्था  के  विभिन्न

 स्तरों  अर्थात  स्थायी  वार्ता  तंत्र  कौर  संयुक्त  परामर्श  तंत्र  के  माध्यम  से  उन  मांगों  का  समाधान  किया

 जाता  इसके  ATaT,  गैर  ATAAT-ATCA  संगठनों  सहित  कहीं  से
 भी

 प्राप्त  होने  वाले  श्रभ्यावेदनों  पर

 समुचित  विचार  किया  जाता  है  कौर  प्रत्येक  मामले  में  उपयुक्त  कार्रवाई  की  जाती  जब  अपनी

 यतों
 को

 पेश  करने  कौर  उन्हें  दूर  करवाने  की  इतनी  गुंजाइश  मौजूद  तब  अवैध  हड़ताल
 झर

 अनुसार  काम  परक  कामਂ  जैसे  आन्दोलनों  के  अचानक  प्रस्फुटित  होने  के  लिए  वास्तव  में  कोई

 स्थान  नहीं  होना

 पर  श्रमिक  सम्बन्ध  एक  ऐसा  विषय  है  जिस  पर 2.  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  कि  भारतीय  tat

 लगातार  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  है  कौर  इस  संदर्भ  में  मान्यता  प्राप्त  फेडरेशनों  के  तत्वावधान  में

 श्रमिक  प्रतिनिधियों  के  साथ  कई  विशेष  बैठकें  बुलायी  गयीं  जो  लाभदायक  सिद्ध  हुई  हैं
 !  केवल  इतना
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 ही  नहीं  4  1974  को  श्रमिक  सम्बन्धों  पर  एक  सम्मेलन  का  आयोजन  किया  गया  था  तौर

 श्रमिक  समस्याओं  में  रूचि  रखने  वाले  कुछ  संसद  सदस्यों  केन्द्रीय  ट्रेड  यूनियनों  के  कुछ  नेताओं  atk

 दो  मान्यता  प्राप्त  फ़ेडरेशनों  के  प्रतिनिधियों  ने  इसमें  भाग  लिया  इस  सम्मेलन  में  एक  उद्योग  में

 एक  यूनियन  की  नीति
 सिद्धान्त

 रूप  से  मान  ली  गयी

 3.  भारत  रक्षा  1971  का  उपयोग  करते  हुए  25-11-73  को  जारी  किये  गये  आदेशों

 omit  रेलवे  में  26-11-73  से  छः  महीने  की  अवधि  के  लिए  हड़ताल  पर  पाबंदी  लगा  दी  गयी

 इन  प्रदेश  का  उल्लंघन  करने  वालों  को  इन  नियमों  के  उपबन्धों  के  अनुसार  दण्ड  दिया  जा  सकता

 4,  औद्योगिक  विवाद  1947  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन  करके  aaa  हड़ताल  करने

 वाले  रेल  कर्मचारियों  को  दण्ड  दिया  जा  सकता

 हड़तालों और  ग्रान्दोलनों  को  भड़काने  वाले  तत्वों  को  निरुत्साहित  करने  के  लिए

 तो  वेतन  नहींਂ  का  सिद्धान्त  लागू  करने  का  विनिश्चय  किया  गया

 6.  अ्रनुशासनहीनता  के  सभी  मामलों  में  कठोर  कार्रवाई  की  जायेगी  ।

 7.
 शिकायत  निवारण  व्यवस्था  ae  कार्यान्वयन  कक्ष  में  कर्मचारियों  की  संख्या  उपयुक्त  रूप  से

 बढ़ायी जा  रही  है

 8.  यह  भी  विनिश्चय  किया  गया  है  कि  निष्ठावान  कर्मचारियों  की  सेवा  को  मान्यता  दी  जाये

 are  झ्र द्वितीय  सेवा  के  लिए  उनका  सेवा-काल  बढ़ाया  उन्हें  पुरस्कार  दिये  afer  बेसन-वृद्धियाँ
 दी  जायें  र  निष्ठावान  कर्मचारियों  के  बच्चों  और  आश्रितों  को  नौकरी  देने  में  प्रशासनिक  नियमों  के

 भीतर  तरजीह दी  जाये  ।

 भारतीय  तेल  निगम  दवारा  कुकिंग  गैस  के  मूल्य  बढ़ाने  का  अनुरोध

 5443.  श्री  वीरेन्द्र  सिह  राव  :  क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  भारतीय  तेल  निगम  ने  हाल  ही  में  सरकार  से  कुकिंग  गैस  के  मूल्य  बढ़ाने  का

 रोध  किया  है  ;

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया

 मूल्य  में  कितनी  वृद्धि  की  जायेगी  ?

 पेट्रोलियम  ate  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  शाहनवाज़ :  नही ं।

 ate  प्रश्न नहीं  उठता

 मथुरा  तेल  शोधक  कारखाने  की  रोजगार  तथा  उत्पादन  क्षमता

 5444.
 श्री  atta  fag  कया  पेट्रोलियम  site  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 मथुरा  तेल  शोधक  कारखाने  की  रोजगार  क्षमता  क्या  झर
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 उक्त  तेल  शोधक  कारखाने  की  —  क्षमता  कितनी

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज़  :
 शर  मथुरा

 शोधनशाला  की  रुपाकित  क्षमता  6  मिलियन  टन  प्रति  वर्ष  आशा  की  जाती  है  कि  शोधनशाला

 कम पैक्स  चालू  होने  1,1000  व्यक्तियों  को  रोजगार  देगा I

 बेरोजगार  स्नातक  इंजीनियरों  तथा  क  सैनिकों  को  आबंटित की  गई  एल  «०  पी  ०  जी०  एजेंसियों

 5445.  श्री  atta  fag  wa:  क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की
 करेंगे

 कि

 (*)  इण्डियन  ट्रायल  कारपोरेशन  ने  प्रत्येक  राज्य  में  ga  तक  कितने  बेरोजगार  स्नातकों  झ्र

 इंजीनियरों  की  एल०  पी०  जी०  की  एजेन्सियों  आवंटित  की  कौर

 क्या  aia  सैनिकों  को  तथा  मृत  सैनिकों  के  आश्रितों  को  भी  उक्त  एजेन्सियों  श्राबंटित

 की  जाती  यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  में  इस  प्रकार  के  व्यक्तियों  को
 ह क
 कित का  गी  एजेन्सियों  आबंटित  की

 गई  हैं
 ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज़  :  शरीर

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  य्रौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 नांगल  भाखड़ा  परियोजना  रेलवे  को  अपने  अधिकार  में  लेना

 5446.  श्री  नारायण  चन्द  पराशर :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  को  नांगल-भाखड़ा  परियोजना  रेलवे  को  अ्रपने  अधिकार में  लेने  के  बारे  में

 यदि  तो  क्या  इस  मांग  पर  कोई  निर्णय  किया  गया  है  शौर  तत्संबंधी  व्यौरा  क्या

 कौर

 यदि  नहीं  तो  इस  बारे  में  निर्णय  कब  तक  लिया  जायेगा
 ?

 रेल  मंत्रालय  उप-मंत्री  सुहस्मद  शफी  कुरेशी )  :

 at  नंगल  डैम  से  भाखड़ा तक  परियोजना  प्राधिकरण  द्वारा

 निजी  साइडिंग  को  उत्तर  रेलवे  द्वारा  भ्रप्रिकार  में  ले  लेने  तथा  विकल्प  के  रूप  में  बिना  अधिकार

 में  लिये  उसका  संचालन  उक्त  रेलवे  द्वारा  किये  जाने  के  प्रस्ताव  पर  सत्तर  रेलवे  के  परामर्श  से  विचार

 किया  जा  रहा  चूंकि  इस  प्रस्ताव  में  निहित  कई  जटिल  पतलूनों  की  ब्योरेवार  जांच  करनी

 अभी  से  यह  बताना  सम्भव  नहीं  है  कि  इस  संबंध  में  भ्रान्ति  विनिश्चय  किस  तारीख  तक  हो जायेगी 1

 यात्री  किरायों  तथा  माल  भाड़े  में  वृद्ध

 5447.  श्री  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बत  नने  की  कृपा  करेंगे

 गत  तीन  वर्षों  में  कितनी  बार  विभिन्न  श्रेणियों  के  यात्री  किरायों  तथा  माल  भाड़ों  में  वृद्धि

 की  गई
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 क  बार  fatwa  Sra
 में  कितनी  वृद्धि  हुई

 इनमें  से  प्रत्येक  बार  राय  में  कुल  कितनी बुद्धि  हुई

 रेल  मंत्रालय में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  :  पिछले  तीन  वर्षों के  दौरान  यात्री

 किरायों  में  चार  बार  ate  माल  की  भाड़ा  दरों  में  तीन  बार  वृद्धि  की

 एक  विवरण  संगीत  रिसाले  में  रखा  गया  ह. न् द खि थे  संख्या  एल ०  Ao  6604/74]

 यात्नी  किरायों  भर  माल  भाड़ा  दरों  में  संशोधन  के  परिणामस्वरूप प्राप्त  होने  वाले  भ्रतिरिक्त
 राजस्व  का  अनुमान  लगाना  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  किसी  वर्ष  विशेष  में  होने  वाले  कुल  aaa  पर

 यातायात  की  वहन  दूरी  दरों  में  संशोधन  शादी  विभिन्न  तत्वों  का  सामूहिक  प्रभाव  पड़ता  है  ।

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  हिमाचल  प्रदेश  को  सिचाई  शौर  वित्त  परियोजनाओं  के  लिए  वित्तीय
 अ्ाबटन

 5448. श्री  नारायण  दर्द  पराशर  :  गया  सिचाई  कौर  faa  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  हिमाचल  प्रदेश  की  विभिन्न  सिचाई  भर  परियोजनाओं
 के  लिए  कुल  कितना  वित्तीय  आबंटन  किया  शौर

 हिमाचल  प्रदेश  सरकार  द्वारा  मांगी  गई  धनराशी  से  यह  कितना  कम

 \
 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  :  )  wit

 सरकार  ने  राज्य  में  सिचाई  ate  बिद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  पांचवीं  योजना  में  55.  55  करोड़ रुपये

 के  परिव्यय  का  प्रस्ताव  किया  हिमाचल  प्रदेश  की  पांचवीं  योजना  को  कभी  प्रतिम  रूप  दिया  जाना

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  हिमाचल  प्रदेश  में  ग्राम  विद्युतीकरण  के  लिए  वित्तीय  सहायता

 5449.  श्री  नारायण चन्द  पराशर  :  क्या  सिंचाई ate  विद्युत मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  हिमाचल  प्रदेश  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण  के  लिए  सरकार

 ने  कुल  कितनी  वित्तीय  सहायता  की  स्वीकृति  दी  कौर

 (a)  इस  सहायता  से  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  हिमाचल  प्रदेश  में  कितने  प्रतिशत

 गांवों  at  विद्युतीकरण किया  जाएगा  ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्रालय में  उप-मंत्री  (sit  सिद्धेश्वर  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना

 के  प्रारूप  में  हिमाचल  प्रदेश  की  ग्राम  विद्युतीकरण  स्कीमों  के  लिए  4.  25  करोड़  रुपये  के  आवंटन  का

 प्रस्ताव  इस  राशि  से  930  ग्रामों  के  विद्युतीकरण  शर
 990

 पंपों  के  अर  में  सहायता  मिलेगी

 राज्य  में  13060  ग्राम  पांचवीं  योजना  के  अन्त  तक  4930  ग्रामों  के  विद्युतीकरण

 की  संभावना  तब  प्रतिशतांश  37. £  जाएगी
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 श

 1974  में  दिल्ली  में  हुई  कुरैशी  समिति  को  dow  में  किये  गये  निर्णय

 5450. श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे कि  :

 क्या  1974  में  दिल्‍ली  में  कुरेशी  समिति  की  बैठक  हुई

 यदि  तो  बैठक  में  भाग  लेने  वाले  लोगों  के  नाम  क्या

 किन  समस्या यों  पर  चर्चा  की  गई  तथा  क्या  निर्णय  किये  गये  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  संसद  :  से  (7)  रेल  मंत्रालय में

 मंत्री  श्री  मुहम्मद  शफी  कुरेशी  की  gore  में  गठित  लोको  रनिंग  कम् रं चारी  शिकायत  समिति  की  बैठक

 17-1-74  20-1-74  हुई  ate  इसमें  सरकारी  पद्  के  प्रतिनिधियों  कौर  कर्मचारी  पक्ष  के

 प्रतिनिधियों  ax  श्रम  मंत्रालय  के  प्रतिनिधि  के  रूप  में  मुख्य  श्रम  mae  ने  भी  भाग  लिया

 x  हैं  —— ए जिन  बातों  पर  विचार-विमर्श
 gar

 वे  इस  प्रकार

 (1)  28-12-73  को  रेल  मंत्री  द्वारा  घोषित  उप  समिति  में  कर्मचारी  पक्ष  ने  aaa  प्रतिनिधि

 श्र  उसकी  सहायता के  लिए  सलाहकारों को  नामित  किया

 (ii)  उप  समिति  का  कार्य  aa  we  उसके  कार्य  निश्चित  कें

 (iii)  समिति  के  समक्ष  अनिर्णीत  मामलों  के  संबंध  में  अर्थात  काम  के  लिए  समान

 वेतनਂ  के  साधा  पर  विकोटिकृत  कर्मचारियों  के  लिए  वेतन  का

 शर  भत्ता  नियमों  के  युक्ति  युक्तिकरणਂ  के  बारे  में  सरकारी  पक्ष  के  कमंचारी

 पक्ष  को  इनमें  से  दो  मुद्दों  पर  अपनी  टिप्पणी  दे  दी  ate  तीसरे  मुद्दे  पर  wet  टिप्पणी

 बाद  में  देने  की  सहमति  दे  दी

 dy)  अधिकारी  पक्ष  द्वारा  कर्मचारी  पक्ष  को  एक्सप्रैस  गाड़ियों  पर  10  घंटे  की  erat

 शुरु  करने  के  संबंध  में  हुई  प्रगति  के  बारे  सुचित  किया .  गया

 (४)  यह  विनिश्चय  किया  गया  कि  मेल  ate  एक्सप्रैस  गाड़ियों  के  अलावा  wea  गाड़ियों  पर

 10  घंटे  की  कार्य  प्रणाली  शुरू  करने  का  काम  जहां  कहीं  सम्भव  15-2-74  से

 शुरू  किया  जाये  ।

 (vi)  इसके  अलावा  यह  विनिश्चय  भी  किया  गया  कि  जैसा  कि  सरकार  ने  घोषणा  की

 क्रियान्वयन  की  अवधि  3  वर्ष  से  कम  करने  की  व्यावहारिकता  पर  विचार  करने  के  उद्देश्य
 से  यह  समिति  विभिन्न  कार्य-संचलन  स्थितियों  के  साथ  कुछ  मंडलों  का  क्षेत्र  अध्ययन  करेगी

 और  क्षेत्रीय  रेलों  द्वारा  तैयार  की  गयी  क्रियान्वयन  योजनायें  का  अध्ययन  भी  करेगी

 मेसर्स  भारत  एयर  को  विदेशी  मुद्रा  का  श्रीमान

 5451.  सी०  चि ति बाबू  :  क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  एयर  ने  दो  पुराने  वैल  5  हेलीकॉप्टरों  की  खरीद  तथा  उन्हें

 fad  ट्रायल  इण्डिया  लिमिटेड  को  पाइप  लाइन  सर्वेक्षण  हेतु  किराये  पर  देने  के  लिये  बिदेशी  मुद्रा  के

 लिये  भ्रावेदन किया
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 क्या  इस  प्रकार  के  हेलीकाप्टर  देश  में  मैसर्स  महेन्द्र  एण्ड  सांधी

 खेमका  सदने  पुस्तक  एवीएशन  के  पास  घायल  इंडिया  को  भ्रपेक्षित  प्रयोजन

 किराये  पर  देने  हेतु  उपलब्ध  शौर

 यदि  तो  मैससे  भारत  एयर  के  झ्रनुसार  इसके  बारे  में  सरकार  का  क्या  निर्णय  है
 ?

 पेट्रोलियम  श्र  रसायन  मंत्रालय  सें  राज्य  संतरी  शाहनवाज़ खां  )  से  मैसेज

 भारत  एयर  ने  ट्रायल  इण्डिया  लिमिटेड  को  किराये  पर  देने  हेतु  2  हेलीकॉप्टरों का  प्रांत  करने  के  लिए  लाइसेंस

 जारी  करने की  ate  विदेशी  war  की  प्रार्थना की  तीन  संस्थाओं  अर्थात्‌  महिन्द्रा  एण्ड  संघाई

 एवीएशन att  खेमका  ने  ae  इण्डिया  के  एक  श्राम  .  टेंडर  में  दिलचस्पी  दिखाई

 तीनों ने  प्राप्त  होने  वाली  विदेशी  मुद्रा  के  आधार  पर  खरीदे  जाने  वाले  हेलीकॉप्टरों  जो  केवल

 कृषि  कार्य  के  लिए  ही  उपयुक्त  होंगे  के  लिए  मूल्य  बताए  इन  फर्मों  में  से  किसी  ने  भी  कभी  तक

 aaa  इण्डिया  लिमिटेड  को  यह  सूचना  नहीं  दी  है  कि  उन्होंने  इन  हेलीकॉप्टरों  at  area  इन्डिया

 लिमिटेड  के  कार्य  हेतु  देने  की  स्वीकृति प्राप्त  करली  मेसर्स  भारत  एयर  के  प्रार्थना  पत्न  पर  a  तक

 कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 अनिल  स्टार  प्रोडक्टस

 5452.  श्री  रामावतार  ara at  कंपनी  कार्य  मंत्री  ह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 कया  *““अनिल  स्टार्च  जो  एक
 एकाधिकार

 गृह  होने  स्टार्च  बनाने  के  लिए  एक  नया

 उपक्रम  खोलने  के  लिये  अनुमति  मांगी  भर

 यदि  तो  मुख्य  बातें  कया  हैं  कौर  इस  पर  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया

 न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बेसब्री  at,  श्रीमान
 जी+

 प्रस्ताव में  स्टार्च  उत्पादों के  12,000  एम०  टी०  प्रतिवर्ष  के  निर्माणार्थ एक

 नवीन  उपक्रम  की  स्थापना  का  प्रारूप  यह  प्रस्ताव  एकाधिकार  एवं  निबंधनकारी  व्यापार  प्रथा  afer

 की  धारा  (3)  के  अर्न्तगत  पुनः  ata  व  रिपोर्ट  के  लिये  एकाधिकार  एवं  निबन्ध नकारी

 व्यापार  प्रथा  आयोग  को  निर्देशित  किया  गया  झ्रायोग  की  रिपोर्ट  सरकार  को  25  1974

 को  प्राप्त  हो  चुकी  सरकार  ने  कम्पनी  के  प्रस्ताव  पर  wet  कोई  निर्णय  नहीं  किया

 अधिकारियों  को  संख्या  तथा  पदों  का  दर्जा  बढ़ाया  जाना

 5453.  रामावतार शास्त्री  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  गत  तीन  वर्षों  में  अधिकारियों  की  संख्या  में  बड़े  पैमाने  पर  वृद्धि  हुई  है

 यदि
 त  वर्ष  1971  से  लेकर  प्रत्येक  tad  के  प्रत्येक  डिवीजन  में  भ्र धि कारियों  के

 कुल  कितने  पद  बढ़ाये  गये

 पदों  की  संख्या  में  विधि  के  कारण  कितना  शभ्रतिरिक्त  व्यय  atk
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 धनराशि  की  अत्यधिक  कमी  को  देखते  हुए  व्ययों  का  क्या  औचित्य  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (20  मुहम्मद  wat  :  से  सूचना  इकट्ठी  की  जा

 कौर  समा-पटल  पर  रख

 दानापुर  स्थित  एन०  सी
 ०

 धोष  संस्थान  में  हुई  घटना  में  शामिल  रेलवे  कर्मचारियों  को  देय  राशि  का

 भुगतान च्

 5454.  श्री  रासावतार  शास्त्री  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की
 कपा

 करेंगे  कि  :

 (#
 \
 ्  अया  तमाचे  1973  में  दानापुर  स्थित  एन०  सी०  घोष  संस्थान  में  हुई  घटना

 कई  रेलवे  कर्मचारी  शामिल  थे  जिनमें  से  कुछ  पर  मुकदमा  चलाया  गया  तथा  अन्य  कर्मचारियों  को

 बर्खास्त  किया  गया  या  नौकरी  से  हटा  दिया  गया  था  ;

 क्या  उन  सभी  कर्मचारियों  को  नौकरी  पर  वासिप  रख  लिया  गया  है  ait  उन्हें  देय  राशि

 का  भुगतान कर
 दिया  गया  यदि  तो  कितने  कर्मचारियों  को  अभी  नौकरी  पर  वापिस  रखा  जाना  है

 झर  उन्हें  देय  राशि  करा  भुगतान  किया  जाना  है  ;  ak

 कुछ  लोगों  को  नौकरी  पर  वापिस
 न

 रखने  कौर  उन्हें  देय  राशि  यदि  कोई  भुगतान

 न  करने  के  क्या  कारण  है  ?

 रेल  मंत्रालय में  उप-मंत्री  मुहम्मद शफी  :  जी

 केवल एक  को  छोड़कर  जिसे  23-8-73 से  नौकरी  से  हटा  दिया गया  है  सभी को  काम

 पर  बापस  ले  लिया  गया  है  उनके  बकायों  का  भुगतान  कर  दिया  गया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 भारतीय  रेलवे  में  उपयोग  में  लाये  जा  रहे  माल  डिब्बों  की  संख्या

 5455.  श्री  बी०  के०  दास  चौधरी
 :

 क्या  रेल  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  में  ब्राड  मीटर  गेज  तथा  नेरोगेज  अलग-अलग  उपयोग  में  लाये
 जा  रहे  चार  पहियों  वाले  माल  डिब्बों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  ;  झौर

 वर्ष  1970-71  तथा  उसके  बाद  के  में  रेलवे  माल  डिब्बों  ने  कुल  कितना  साल

 ढोया  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शो  :  माल  डिब्बों  की  ated  संख्या

 के  हिसाब  नीचे  दी  गयी  है

 व०  ला०  मी०  ला०  हो  ला०

 1970-71  345,399  112,422  9,856

 1971-72  346,994  110,571  9,809

 349,689 1972-73  110,654  9,722

 1973-74  358,554  110,128  9,677
 oer
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 कुल  राजस्व  आमदनी  प्रारम्भिक  लदान  ater)
 —

 मीट्रिक  टनों  में  )

 1970-71  167,850

 1971-72  170,079

 1972-73  175,284

 148,260 1973-74
 =)

 गत  फोन  ast  के  दौरान  रेलवे  सुरक्षा  दल  के  कर्मचारियों  पर  किया  गया  व्यय

 5456.
 श्री  बी०  के०  दास  चौधरी

 :
 क्या  रेल  मंत्रीਂ यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 गत  तीन  वर्षों  में  रेलवे  में  काम  कर  रहे  रेलवे  सुरक्षा  द  के  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या

 कितनी है  ;

 कया  रेलवे  सुरक्षा  दल  के  कर्मचारियों  पर  अधिक  व्यय  करने  से  तथा  इन  कर्मचारियों

 द्वारा  किये  गये  प्रयासों  के  परिणामस्वरूप  यात्रियों  द्वारा  की  जाने  वाली  शिकायतों  दावों

 की  संख्या  में  कमी  हुई  है  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 ध

 रेल मंत्रालय
 में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी  :  पिछले

 3  वर्षों में  (31  मार्च  रेलों

 में  सेवारत  रेलवे  सुरक्षाबल  के  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  इस  प्रकार  थी

 रेलवे  सुरक्षा दल  के

 कर्मचारियों की  कुल  संख्या
 एए िििएएएएएसशटटटटटटटएएएएशाटटटट€ऑ€इाटा

 1971  56,848

 1972  56,919

 1973  ्  56,038
 ह  क  क  अक

 1971-72
 की  तुलना  में  1972-73  में  चुराये  गये  उठाईगिरी  झर  माल

 खो  जाने  शादी  में  क्षतिपूर्ति  के  लिए  प्राप्त  दावों  की  संख्या  में  कुछ  कमी  हुई  है  ।  रेलों  द्वारा

 बुक  न  किये  गये  दैनिक  यात्रियों  के  निजी  सामान  के  खो  जाने  या  उसकी  उठाईगिरी  के  मामलों  में  रेलों

 द्वारा  कोई  क्षतिपूर्ति  नहीं  दी  जाती  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 102



 Written  Answers  Chaitra  12,  1896  (Saka)

 श्रलोपुरद्ार  grercnw  रेतते  &
 टिकट  कलेक्टरों के  चयन  का  रद

 54  शो  बी०  के  ०  दास  चौधरी  या  रेल  मंत्री  य  q  गे
 क

 अनुसूचित  जाति/जन  जाति  के  दोहे  टिकट  कलेक्टरों
 ने  जिसका  गोह टी  स्थित

 माननीय उच्  यायालय  के  हाल  के  फैसले  में  समर्थन  किया  गया  gata  र

 बवाल
 रे

 त  रेलवे  के

 द्वार  डिवीजन  ने  रह  कर  दिया  है  ्

 _  यदि  तो  तत्संबन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  और

 उनके  साथ  कोई  अन्याय  न  होने  देने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  ग
 =  क

 &  मंत्रालय  में  उप  wat  (at  मुहम्मद  wat  कुरेशी  )
 जी  नहीं  ।  पूर्वोत्तर  सीमा  रेलवे

 के  ग्रलीपुरद्वा  में  प्रधान  टिकट  कलक्टर  के  पद  f  य  के  दो  उम्मीदवारों  का

 प्रवीण  जिनमें  से  एक  aaqgtaa  जाति  कौर  एक  श्रनसूचित  जनज  te  नहीं  किया  गया

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
 ह  कि  Oo

 So

 a

 द  मोटरगाड़ियों  के  लिये  श्र  ल  मिश्रित  इंधन  का  उपयोग

 5459.  नरेदर  कुमार  सिंधी  ्

 भो  fo  ato  वि खे पाटिल

 क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  फेंक

 किः

 anf : (*)
 कया  अन्तंमंत्रालीय॑  समिति  ने  मोटर-गाड़ियों  लिये  भ्रलकोहल  मिश्रित  ईधन  का  तुरन्त

 प्रयोग  कैसे
 जाने  की  सिफारिश  कर  दी  है

 ;  और

 यदि  तो  पेट्रोल  के  स्थान  पर  अ्रलकोहल  का  उपयोग  किये  जाने  त wow

 पर  के  लिये  इसका  विकास  किये  जाने  के  बारे  में  कब  तक  अन्तिम  निर्णय  किया

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  (st  शाह  नवाज़  :  इंधन  दक्षता  तथा

 इंधन  खपत  में  बचत  करने  हेतु  सचिवों  के  संचालन  दल  द्वारा  एक  उप  समिति
 की

 स्थापन
 र  गाड़ियों  के  लिए  मिश्रित  इंधन  के  प्रयोग  की  सिफारिश  की  है  ।

 अ

 द  सचिवों  के  संचालन  दल  जिसने  उप  समिति  की  सिफारिश  पर  विचार  f
 ने  महसुस

 किया  वि
 इस  कार्य  के  लिए  विद्युत  एलकोहल  के  प्रयोग  का  सुझाव  wer  तारीक  क्योंकि देश  में

 इस  उत्पा
 की  उपलब्धता  की  इसकी  प्रतीक  मांग  है

 कर्स
 में  कोसती  को  फनों

 के  काइल
 बन्द  गईं  आयों

 का  चलाया  जाना

 वि
 ह

 546 60.  के  ०  पी  ०  :

 OS

 ‘onan
 कया  रे

 वि

 (*)  गल  मसि  या हैं  शर

 इन  रेलगाड़ियों को  सामान्य  रूप  से  पुनः  चलाने  के  लिय  क्या  कार्यवाही  को  गई  है
 ?
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 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (ait  TEs  :  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  उन

 गाड़ियों  के  नाम  दिये गये  हैं  जो  केरल में  73,  74  कौर  74  के  दौरान  कोयले

 की  कमी  के  कारण  समय-समय पर  पूर्ण  या  रूप  से  रद्द  की  गयीं  थी
 ।

 [waa  में  रखा  गया
 |

 देखिये  सख्या  एल०  टी ०  6605/74]

 जो  गाड़ियां  अभी  तक  रद  रेलों  पर  कोयले  की  स्थिति  में  सुधार  होते  ही  फिर  से

 चालू  कर  दी  जायेंगी  ।

 दक्षिण  क्षेत्र  में  पन-बिजला  का  उत्पादन

 5461.  श्री  पी०  कार  शिनाय :  an  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  पन  बिजली  के  उत्पादन  की  तुलना  में  तापीय  बिजली  का  मंहगा  पड़ता  है  ;
 bat

 क्या  देश  के  दक्षिणी  क्षेत्र  में  कच्चे  माल  की  उपलब्धता  तथा  विदेशी  मुद्रा  की

 आ्रावश्यकता  जैसी  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  वहां  तापीय  बिजली  की  अपेक्षा  पतन  बिजली  का  उत्पादन

 किया  जाना  सस्ता  है  ;  श्र

 पन  बिजली  के  उत्पादन  के  लिए  उपलब्ध  सभी  संसाधनों  का  पता  लगाने  के  लिए  क्या

 कार्यवाही की  गई  है  ?

 सिचाई  शर  विद्युत  संचालक में  उप मंत्रों  सिद्धेश्वर  :  ताप  oak  जल  बिद्युत

 संसाधनों  से  विद्युत  उत्पादन  की  सापेक्ष  मितव्ययिता  कई  बातों  पर  निर्भर  करती  है  ।  ताप

 जल  विद्युत  से  सामान्यता  मंहगी  होती  है  ।

 दक्षिणी  क्षेत्र  में  जल  विद्युत  ताप  विद्युत  से  अधिक  मितव्ययी  सिद्ध  हुई
 + ष्  ।

 जल  विद्युत  संसाधनों  का  नियमित  प्रारम्भिक  सर्वेक्षण  करे  लिया  गया  है  ।  इसके  बाद

 विभिन्न  जल  विद्युत  परियोजनाश्रों  का  क्षेत्रीय  झतुसंघात  किया  जा  रहा
 Ss
 ्  |

 पार्सल  कौर  वस्तु  यातायात  को  बढ़ाने  के  लिए  नया  विभाग  बनाना

 5462. श्री  भारत  fag  चौहान
 :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कया  पार्सल  कौर

 वस्तु  यातायात  को  बढ़ाने  के  लिए  उत्तर  रेलवे  प्रशासन  ने  एक  नया  विभाग बनाया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (ait  मुहम्मद  शफी
 :

 इस  प्रयोजन  के  लिए  1967  में

 विपणन  कौर  विक्रय  संगठन  स्थापित  करने  के  उत्तर  रेलवे  पर  पार्सल  झर  माल-यातायात

 अ्राकर्षित  करने  के  लिए  कोई  नया  विभाग  नहीं  खोला  गया

 कीटनाशक
 दवाइयों  के  लिए  बी  ०  एच  ०  सी  ०  टैंक  को  उपलब्धता

 5463.  चौधरी  दलीप  क्या  पेट्रोलियम कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे
 किं

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  बीएससी  टैंकों  की  कुल  कितनी  मापा  का  रायात  किया

 उक्त  अवधि  के  दौरान  देश  में  बीएससी  टैंक  का  कल  कितना  उत्पादन
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 दि यक याक

 क्या  सरकार  को  इस  वात  की  जानकारी  है  कि  उचित  मूल्य  पर  इस  रसायन  के  उपलब्ध

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई

 पेट्रोलियम  att  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज  :

 1971-72 aaa  4000  रुपये  के  मूल्य
 की  मात्रा

 1972-73  अन्य ध

 1973-74  अन्य

 उत्पादन  1971  15,429  मीटरी टन

 1972  17,330  मीटरी टन

 1973  20,380  मीटरी  टन

 ate  सुत्र योगों  के  लिए  उनके  द्वारा  आवश्यक  बी०एच  ०सी०  की  पर्याप्त  उपलब्धता

 के  कारण  कुछ  यूनिटों  द्वारा  अनुभव  की  गई  i  ण  a  ं  के  संबन्ध में  कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  sl  इस

 समय  कीटनाशी  श्रौषघियों  पर  मूल्य  अथवा  वितरण  नियंत्रण  लागू  नहीं  है  किन्तु  तकनीकी  बी  ०एस ०सी  ०

 के  उत्पादकों  को  उनके  द्वारा  उत्पादित  सामग्री  के  50  प्रतिशत  उत्पादन  को  संबद्ध  विनिर्माण  को  वितरित

 करने को  कहा  है  |

 झांसी  के  निकल  तापीय  बिजलीघर  को  स्वायत्ता

 5464.  डा०  गोविन्द  दास  रिछारिया  :  क्या  सिचाई  शर  विद्युत  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  ने  झांसी  के  निकट  परोछा  नामक  स्थान  पर  प्रस्तावित तापीय  बिजली  घर

 परियोजना  की  मंजूरी  दे  दी

 उक्त  परियोजना  को  क्रियान्वित  करने  में  कितना  समय  लगेगा  ;  ्र

 क्या  कोयला  उपलब्ध  कराने  के  बारे  में  कठिनाई  को  हल  कर  दिया  गया  है
 ?

 सिचाई site  विद्युत  मंत्री  कृष्ण  चन्द  से  झांसी  के  निकट  परोछा  ताप

 विद्युत  केन्द्र  के  लिए  परियोजना  400  मैगावाट  की  प्रतिष्ठापन  परिकल्पित  और

 इसके  लिए  कोयले  की  उपलब्धता  पर  विचार  किया  जा  रहा  है
 |

 इसके  कार्यान्वयन
 पर

 स्वीकृति  देने

 की  तिथि  से  साधारणतया  पांच  वर्ष  लगने  संभावना  है
 ।

 पेट्रोलियम  से  प्रोटीन  बनाने  के  लिए  भारतीय  तेल  निगम  हारा  प्रयोगिक  संयंत्र  को  स्थापना

 toe 5465.  डा०  करण  सिंह  :  क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पेट्रोलियम  से  प्रोटीन  बनाने  के  लिये  भारतीय  तेल  निगम  ने  प्रायोगिक  संयंत्र  की

 स्थापना की  हैं  ;  शौर

 यदि  तो  तत्संबन्धी  मुख्य  बात  क्या  है ं?
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 —— << — es लाम  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ait  शाह  नवाल
 :  गौर  भारतीय

 तेल  निगम  के  गुजरात  परिष्करणशांला  के  अधिकार क्षेत्र  में  पेट्रोलियम  से  प्रोटीन  के  उत्पादन  हेतु  एक
 पायलट  प्लॉट  स्थित  है  |  यह  संयंत्र  भारतीय “  पेट्रोलियम  संस्थान  से  संबन्धित  जो

 सी  एस  arg  के  नियंत्रण  में  कार्य  कर  रहा  है  ।  प्लॉट  को  पेट्रोलियम  areal  at  नियमित  सप्लाई

 बनायें  रखने  के  लिये  भारतीय  तेल  निगम  ने  परिष्करण शाला  में  एक  पांयलट  संयंत्र  की  स्थापना  करने

 पर  स्वीकृति  दे  दी  है  ।  प्लांट  एंव  कर्मचारियों  के  संबन्ध  में  सुविधा  देकर  भारतीय  तेल  निगम  संयंत्र
 को  सहायता  दे  रहा  है  ।  पायलट  संयंत्र  में  प्रोटीन  फरमेंन्टेशन  यूनिट  की  प्रतिदिन  क्षमता  50  किण्व

 है  ।  इस  यूनिट  का  सामान्य  पैराफिन  को  पृथक  करने  टेस्ट  सैल्स  के  विलायक  स्प्रे  ड्राइवर

 के
 पायलट  यूनिटों  तथा  गुण  नियंत्रण  सुविधाएं  शादी  भी  श्रनुपोषक  पिता  है  ।  पायलट  «प्लांट  से

 प्राप्त  प्रोटीन  का  cal  को  परीक्षात्मक  रूप  में  चारा  देने  हेतु  जांच  की  गई
 है

 ।  बड़ी  मात्रा
 में  पशुओं

 को  चारे  के  लिए  पेट्रो-प्रोटीन  का  यथा  समय  प्रयोग  fear  जायेगा

 काहिरा  में  ava  के  तेल  मंत्रियों  को  बेठक

 5467.
 डा०  हरि  प्रसाद  क्या  पेट्रोलियम  ate  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 क्या  कहारों  में  अरब  के  तेल  मंत्रियों  की  10  1974  को  बैठके  हुई  थी  ;  शर

 यदि  तो  बैठक  में  विकासशील  विशेषकर  के  हित  में  क्या  निर्णय  किये

 गय े?

 पेट्रोलियम  र  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज  ati

 बैठक  में  भ  के  हित  से  संबन्धित  कोई  निर्णय  नहीं  लियां  गया  है  ।

 ग्रामोफोन  set  श्राफ  इण्डिया  लिमिटेड

 5468.
 श्री  प्रिय

 रंजन  दास  ्य  क्या  न्याय  कौर  कंपनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  ग्रामोफोन  कम्पनी  श्राफ  इंडिया  में  भारत  के  कुल  कितने

 प्रतिशत  शेयर  हैं  ;  ak

 क्या  विदेशों  में  ग्रामोफोन  रिकार्ड  बेचे  जाने  के  कारण  विदेशी  मुद्रा  विनियमों  का  उल्लंघन

 किये  जाने  के  लिये  इस  कम्पनी  पर  कोई  afar  लगाया  गया  है  ?

 न्याय  शर  कंपनी  कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ५  कम्पनी  द्वारा

 9-12-1972  तक  बनाई  गई  नवीनता  वार्षिक  विवरणी  के  ग्रामोफोन  कम्पनी

 लिमिटेड  में  भारतीय  लगभग  40  प्रतिशत  बैठती  है  ।

 कार्मिक  प्रवर्तन  निदेशालय  द्वारा  भेजी  गई  सुचना  के  ग्रामोफोन  रिकार्डों

 के  बाहर  बेचने  के  विदेशी  मुद्रा  के  उपबन्धों  के  कम्पनी  के  विरुद्ध

 कोई  कार्यवाहियां  नहीं  की  गई  हैं  ।  कम्पनी  तथा  इसके  निदेशकों  प्रवर्तन  निदेशालय
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 दिनांक  13  जनवरी  1973  को  एक  कारण  बताशो  नोटिस  प्रेषित  किया  गया  कि  भारत  में

 ट्रासफर  रिलीज  प्रिन्ट  के  वितरण  के  लिए  टेक्निकल र्स  लिमिटेड यू  ०के०  के  साथ
 करण  अनुबन्ध  करने  तथा  बिना  शअ्रतुमति  के  एजेंसी  कमाये  जाने  के  विदेशी  मुद्रा

 1947  की  धारा  18  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन  करने  के  sth  विरुद्ध  इसी

 नियम  की  धारा  23  घ  के
 अन्तत

 अपेक्षित  अधिनिर्णय  कार्यवाहियां क्यों  नहीं  करनी  इन

 वासियों  का  विधायक  किया  जा  रहा  है  ।

 विदेशों  श्रोषघध  फर्मों  का  भारतीय  औषध  कम्पनियों  के  कार्यकरण  पर  प्रभाव

 *  5469.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी
 :  क्या  पेट्रोलियम ate  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेशी  कम्पनियां  भारतीय  कम्पनियों  की  मौलिक  श्रौषिधियों  का  स्वयं  भी  उत्पादन

 करनें  तथा  उन्हें  सस्ते  मूल्य  पर  बेचकर  भारतीय  औषध  कम्पनियों  को  बन्द  करने  का  प्रयत्त  कर  रही

 है  ;  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध में  कोई  कार्यवाही  को  है  ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज़  :  aga
 है  कि

 आदरणीय  सदस्य  मूल  अनुसंधान  के  उत्पादों  की  कौर  ध्यान  दिला  रहे  हैं  जिनका  विकास  भारतीय
 ७  >

 तारों  द्वारा  किया  सरकार  को  बिदेशी  कंपनियों की  ऐसे  किसी  माम  ल  क  बारे  में  जानकारी नहीं

 है  जहां पर  उन्होंने  भारतीय  कंपनियों की  मूल  ग्रौषधियों की  नकल की  हो  ate  बाद  में  उसे  गिराने की
 aver  की  हो  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 पश्चिम  रेलवे  में  क्लेम  caw  का  चयन

 5470.  ग्रोवर  लाल  ह. बर्रा ह ह

 श्री  लाल  बार याल

 कया रेल  मंत्री  पश्चिम  रेलवे  में  क्लेम  ट्रेसरों  के  चयन  के  संबन्ध में  जांच  के  बार ेमें  28

 1972  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2154  के  उत्तर  के  संबन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उन  उम्मीदवारों  के  बारे  में  ब्यौरा  क्या  है  (1)  जिन्होंने इस  पद  के  लिये  शा वेदन पत्त

 दिये  (2)  जिन्हें  परीक्षा  के  लिये  बुलाया  गया  (3)  जो  परीक्षा  में  चुने  गये  थे  तथा  उनकी

 पदोन्नति  ate  उनके  में  उनके  स्थायीकरण  की  तिथियां  कया  क्या  हैं  ;

 जो  श्रनियमिततायें  की  गई  थी  उनको  दूर  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 (7)  जो  उम्मीदवार  परीक्षा  में  बैठने  के  हकदार  थे  किन्तु  उन्हें  यह  अवसर  नहीं  दिया  गया  उनकी

 पदोन्नति  को  नियमित  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई  है  कौर

 क्या  सरकार
 रेलवे  के  मुख्यालय  द्वारा  इस  मामले  को  निपटाने  के  तरीके  तथा

 इसमें  विलम्ब  किये  जाने  के  बारे  में  जांच  किये  जाने  का  area  देगी  ?
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 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी  :  न्यूनतम sad  की  वालें

 रु०  श्र  उससे  प्रिक  ग्रेड  के  वाणिज्यिक  पलकों  से  रु०  के  वेतनमान  के  दावा

 अन्वेषक  के  पद  के  लिए  आवेदन  पत्न  मांगे  गये  थे  ।  उन  88  व्यक्तियों  को  भी जो  150--240 रु०  के

 वेतनमान  में  वाणिज्यिक  पलकों  के  रूप  में  स्थायी  हो  चुके  परीक्षा  में  बुलाया  गया  था  ।

 जो  व्यक्ति  वाणिज्यिक  sara  के  रूप  में  स्थायी  हो  चुके  वें  इस  परीक्षा  में  बुलाये  जाने

 के  पात्र  नहीं  इस  क्रियाविधि  को  बाद  में  मान्यताप्राप्त  यूनियनों  के
 परामर्श से

 सक्षम  प्राधिकारी  द्वारा

 नियमित  कर  दिया  गया  att

 शौर  उन  कर्मचारियों  की  पदोन्नति  जो  उस  परीक्षा  में  स्थायी  वाणिज्यिक  पलकों

 को
 न

 बलाये  जाने  की  स्थिति  में  दावा  अन्वेषक  के  पद  के  लिए  पात्र  होते  अब  विचार  नहीं  किया  जा

 सकता  क्योंकि  इससे  are  व्यक्तियों  का  स्थायीकरण  समाप्त  करना  होगा  atk  wa  कर्मचारियों  से
 शिकायतें  जायेंगी  ।  फिर  उपयुक्तता  परीक्षा के  होने तक  तदर्थ  mere  पर  ह  रिक्त  स्थानों  पर

 पात्र  कर्मचारियों  को  पदोन्नत  किया  जा  रहा  है  ।

 पश्चिम  रेलवे  सें  क्लेम  टसर  कमर्शियल  इंस्पेक्टरों  के  रिक्त  पद

 5471.  श्री  चन्द्रिका  क्या  रेल  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (  क्या  पश्चिम  रेलवे  में  क्लेम  ट्रैसरों/श्रसिस्टैट  क्रूशियल  इंस्पेक्टरों  के  बहुत  से  पद  वर्षो

 से  रिक्त  पड़े  हैं  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  वास्तव  में  कितने  पद  किस-किस  तिथि  से  रिक्त

 we?

 रेल  मंत्रालय उपमंत्री  (st  सुहास  शफी  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न नहीं  उठता

 श्रहमदपुर-कटवा  रेलगाड़ियों  में  भीड़-माड़

 5472.  गदा घर  साहा :  क्या  रेल  मंत्री  re  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  कटवा-ग्रहमदपुर  लाइन  पर  चलने  वाली  गाड़ियों  में

 भीड़-भाड़ रहती  है  are  यदि  तो  इन  गाड़ियों  में  तीसरे  दर्जे के  यात्नियों  की  सुरक्षित  शर

 पूर्ण  यात्रा  के  लिए  पर्याप्त  स्थान  की  व्यवस्था  के  क्या  प्रबन्ध  किए  जा  रहे  हैं  ;  कौर

 क्या  सरकार  का  विचार  है  कि  अहमदपुर  कटवा  बीच  नैनो  गेज  लाइन  पर  वर्तमान
 सभी  सुविधाओं  के  साथ-साथ  क्रासिंग  स्टेशनों  की  संख्या  में  वृद्धि  की  जाये  तथा  उन  स्टेशनों  पर  लाइन

 को  डबल  किया  जाये  तथा  भीड़-भाड़  को  कम  करने  के  लिए  अतिरिक्त  रेल  गाड़ियां  चलाई  जायें  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  wet  शर  अहमदाबाद  कटवा
 खण्ड  पर  चलने  वाली  कुछ  गाड़ियों  में  अ्रधिक  भीड़-भाड़  देखी  गयो  है  ।  लेकिन  इस  समय  इस  खण्ड पर

 छोटी  लाइन  के  भ्रपेक्षित  चल-स्टाक  की  कमी  के  कारण  शभ्रतिरिक्त  गाड़ियों  चलाना  व्यावहारिक  नहीं

 इस  खण्ड  पर  छोटी  लाइन  को  दोहरा  करने  या  पास  स्टेशनों  की  संख्या  बढ़ाने का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 है  ।
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 चौथी  योजना  में  विद्युत  starr  ों  का  होना

 5473.  श्री  एस०  कार  दामानी  :  कया  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 चौथी  योजना  के  लक्ष्यों  में  विद्युत  उत्पादन  में  कितनी  कमी  होने  की  संभावना है  ;  झ्र ौर

 (@)  कौन  सी  योजनायें  चौथी  योजना  के  पन्त  तक  पुरी  होनी  थी  परन्तु  wat  निर्धारित  समय

 से  पीछे  gate  उन्हें  शीघ्र  पुरा  करने  की  दिशा में  क्या  विशेष  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सिचाई  शौर  विद्युत  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  चतु  योजना  के  लक्ष्यों में  लगभग  4.  7  मिलियन

 किलोवाट  की  कमी  होने  की  संभावना है  ।

 4.7  मिलियन  किलोवाट  क्षमता  की  38  स्कीमें  जिनके  चतुर्थ  योजना  बेअन्त  तक

 पर्ण  होने  की  संभावना  पांचवीं  योजना  सें  ले  जाई  जा  रही  हैं  इन  38  स्कीमों  में  2.  65  मिलियन

 किया  की  22  जल  विद्युत  1.  85  मिलियन  कि०  वा०  की  15  ताप  स्कीमें  तथा  0.  2  मिलियन

 कि०  वा०  की  एक  परमाणु  स्कीम  सम्मिलित  हैं  ।

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  इन  स्कीमों  के  पूर्ण  होने में  और  देरी न  हो  निम्नलिखित  उपाय

 हाथ  में  लिए  जा  रहे  है  ।

 (1)  उपस्कर  की
 शी घ्नतापूवेंक  सप्लाई  को  सुनिश्चित  करने  हेतु  उपस्कर  के  देशी  निर्माताओं

 के  साथ  बार  बार  बैठकें  की  जाती  हैं  ।

 (2)  आवश्यक  सामग्रियों  जैसे  सीमेंट  तौर  गैस  इरादी  को  प्राप्त  करने  में  विभिन्न

 परियोजना  प्राधिकारियों  की  सहायता at  जा  रही  है  ।

 (3)  इन  परियोजनाओं  की  कठिनाइयों  का  पता  लगाने  और  समय  पर  कार्यवाही  करने

 के  लिए  कड़ी  निगरानी  रखने  हेतु  एक  केन्द्रीय  मोनिटरिंग  संगठन  स्थापित  करने का  प्रस्ताव है  ।.

 उत्तर  प्रदेश  में  बिजली  को  कटोती  को  समाप्त  करना

 5474.  थी  एस०  एस०  बनर्जी
 :  कसा  सिंचाई  श्र  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  बिजली  की  कटौती  को  समाप्त  कर  दिया  गया  है  ;  ak

 यदि  तो  किस  सीमा  तक ?

 सिचाई  शर  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 सिद्धेश्वर  :  कौर  उत्तर  प्रदेश

 प्रणाली  में  विद्युत  कमी  के  आधार  पर  समय-समय  पर  विभिन्न  मंत्रियों  में  विद्युत  पर  कटौती  लगा  रहा

 है
 ।

 राज्य  में  लागू  प्रतिबन्ध  विवरण  में  दिए  गए  हैं
 ।

 विवरण

 उत्तर  प्रदेश  राज्य  बिजली  ats  द्वारा  लगाई  गई  कटौतियों  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  जाता है

 (1)  जिला  मुख्यालयों  कौर  30000  अथवा  अधिक  जनसंख्या  वाले  नगरों  में  प्रातः

 6.00  बजे  से  9.00  बजे  तक  प्रतिदिन  विद्युत  की  सप्लाई  बन्द  कर  दी  जाती  है  ।

 लिए  न्य  इलाकों  को
 (2)  जिला

 मुख्यालयों
 और  शिष्ट  नगरों  को

 नलकूपों  एवं  द्न्य  उद्योगों के

 से
 9

 घंटे  रात्रि  में  श्र  58  घंटे दिन  में  विद्युत  सप्लाई की

 जाती है  ।
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 (3)  जिला  मुख्यालयों  ai  विशिष्ट  नगरों  में  उद्योगों को  विद्युत्‌ की  सप्लाई

 सप्ताह में  पांच  दिनों  के  वास्ते  रात्रि  में  एक  पारी  के  लिए  9.00  रात्रि  से  6.  00  बजे  तक

 दी  जाती  है  ।  पावर  लूमों  पर  कपड़ा  मिलों में  बुनाई  भाग  के  लिए  दिन  के  दौरान  9.  00  प्रातः

 से  6.00  बजे  सायं  तक  एक  कौर  पारी  के  वास्ते  विद्युत  की  सप्लाई  दी  जाती  है  ।  राज्य  में

 सभी  चावल  मिलों को  9.00 बजे  रात्रि  से  6.00 बजे  तक  केवल  एक  पारी  में  कार्य

 करने  को  अनुज्ञा  है  ।

 तीन  फंस  मोटरों  वाले  सर्विस  केन्द्र  के  साथ  सभी  पेट्रोल  पम्पों  को  9.  00  बजे  रात्रि

 से  art  दिन  6.00 बजे  तक  की  सप्लाई  के  अतिरिक्त  2.  00  बजे  अपराह्न  से  6.  00

 बजे  तक  कार्य  करने  की  शभ्रतुमति  दी  गई  है  ।

 (4)  सतत  प्रक्रिया  वाले  उद्योगों  से  महीने में  एक  मुश्त  दस  दिन  बंद

 रखने  अथवा  अपनी  मांग  को  50%  तक  कम  करना  अपेक्षित  है  ।  वनस्पति  निर्माण  करने  वाली

 यूनिटों को  छूट  दी  गई  है  ।

 कास्टिक  सोडे  का  निर्माण  करने  वाले  कि (ज मसस  कनोडिया  कैमिकल्स  ate  एल्युमिनियम

 निर्माता  इस्पात  छड़  फिटनेस  ate  सीमेंट  उद्योगों  विद्युत  कठौती

 रने  के  आदेश  fet गये  हैं  ।

 (5)  जिला  मुख्यालयों  atc  विशिष्ट  नगरों  में  3.  30  at  से  6.  30  बजे  भ्रपराह्न  के

 बीच  वाला  सिनेमा  शो  चलाने  की  अनुमति  नहीं  है  ।

 (6)  राज्य  में  चीनी  मिलों  में  ड्रेसिंग  ऋतु  के  कारण  विद्युत  की  सतत  सप्लाई  जारी

 रखने  की  अनुमति है  ।

 (7)  स्वतन्त्र  फीडरों  वाली  लिफ्ट  पम्प  नहरों  को  महीने  में  दस  दिन  तक  चालू  रखने

 की  स्वीकृति  है
 ।

 शेप  लिफ्ट  पम्प  नहरों  को  उपर्युक्त  areca  (2)  में  की  गई  व्यवस्था के

 अनुसार  चिद्यत चय १  की  सप्लाई  की  अनुमति  है  ।

 (8)  नए  श्रौद्योगिक  कनेक्शनों  को  विद्युत्‌  की  सप्लाई  बहुत  सीमित  आधार पर  की  जाती

 है  |

 (9)  सारे  राज्य  में  विज्ञापनों  के  लिए  न्यून  साइन  ak  बोर्डो  के  लिए  विद्युत्‌

 सप्लाई  बन्द है  ।

 (10)  उपर्युक्त  के  जुलाई  1971  से  1972  तक  की  अवधि के  दौरान

 वास्तविक  प्राप्त  खपत  के
 आधार

 पर  40%  ऊर्जा  कटौती  लागू  है  |

 निर्वाचन  याचिकाश्रों का  निपटाया  जान  1

 की  कृपा  करेंगे  कि

 5475.
 श्री  आर ०  पो ०  उलगनम्बी :  क्या  न्याय  ake  कम्पनी  कार्य  मंत्री

 यह
 बताने  की

 वर्ष  1971  के  लोक  सभा  निर्वाचनों  के  संबन्ध  में  दायर  की  गई  कितनी  निर्वाचन  याचिका एं
 प्रभी  भी  अनिर्णीत  हैं  और  निर्वाचन  क्षेत्रों  के  नाम  क्या  हैं  ;
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 —

 क्या  कुछ  मामले  ऐसे  भी  जिनमें  मुख्य  मुद्दो शतक  को  अभी  तैयार  नहीं  किया  गया

 है  ;

 क्या  छः  महीने  की  अवधि  के  भीतर  निर्वाचन  याचिकाओं  को  निपटाने के  लिये  उच्च

 लयों/उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  कोई  wee  जारी  किया  गया  है  ?

 fafa,  न्याय  श्र  कम्पनी  कार्य  मंत्री  एच०  कार  :  उच्च  न्यायालयों में  3

 याचिकाएं  कौर  उच्चतम  न्यायालय  में  9  atta  लम्बित  अपेक्षित  जानकारी  देने  वाला  विवरण  सदन

 के  पटल  पर  रखा  जा  रहा  है  ।  में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०टी०  6606/74]

 सरकार  को  ऐसी  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 न्यायालयों  की  लोक  प्रतिनिधित्व  1951  की  धारा  86  की  उप-धारा

 (7)  में  अन्तर्विष्ट  उपबन्ध  के  बारे  में  जानकारी  जिसमें  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  प्रत्येक  निर्वाचन

 याचिका  का  यथाशीघ्र  विचारण  किया  जाएगा  कौर  उस  तारीख  जिसको  निर्वाचन याचिका  fares

 उच्च  न्यायालय  के  समक्ष  प्रस्तुत  की  छह  मास  के  इन्दर  विचारण  पुरा  करने  के  लिए  प्रयास  किया

 जाएगा  ।  कोई  निदेश  जारी  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता ।

 राजनीतिज्ञों  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  में
 हरिजन

 मतदाताश्ों  को  डराने  धमकाने  का  समाचार

 5476. श्री  कार पी०  उलनबी  :  क्या  न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री यहं  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 )  an  निर्वाचन  आयोग  को  कुछ  राजनीतिज्ञों  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  के  बहुत  से  जिलों  में  हरिजन

 मतदाताओं  को  डराने  धमकाने  के  समाचार  मिले  हैं  ;  शर

 उत्तर  प्रदेश  के  हाल  के  साधारण  निर्वाचनों  के  दौरान  निर्वाचन  आयोग
 ने

 इस  संबन्ध  में

 क्या  कदम  उठायें  कि  हरिजन  मतदाता  स्वतंत्रतापूर्वक  मतदान कर  सकें  ?

 ana  ate  कम्पनी  कार्य  मंत्री  एच०  कार
 ०

 :
 14  1974

 को  भारतीय  साम्यवादी  बांदा  तथा  जिलाਂ  समाजवादी  बांदा  शर  एक  विधायक

 की  कौर  से  संयुक्त  रूप  से  शिकायत  प्राप्त  हुई  है
 |

 हरिजन  कौर  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  मतदाताओं  की  सुविधा  के  उत्तर  प्रदेश

 में  पिछले  साधारण  निर्वाचन  के  दौरान  निर्वाचन  आयोग  ने  मतदान  केन्द्रों  संख्या  में  वृद्धि कर  दी

 att  आयोग  ने  राज्य  सरकार  से  निर्वाचन  अवधि  के  दौरान  विधि  ae  व्यवस्था  बनाए  रखने  झर  इस

 संबन्ध  में  पर्याप्त  पुर्वावधानियां  बरतने  का  भी  प्रतिरोध  किया  था
 |

 बिजलीघरों द्वारा  बिजली  का  उत्पादन

 5477.  श्री  ई०  वी  ०  चखे  सकी  कया  सिचाई
 शर  विद्युत  मंत्री

 यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 1973  तक  प्रत्येक  विद्युत्‌  जोन  में  सरकारी  क्षेत्र  में  स्थित  विभिन्न  बिजली

 घरों  ने  वर्ष  1972  इसी  safe की  तुलना  में  बिजली-घरबार  कुल  कितनी  बिजली  का  उत्पादन

 श्र
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 ST

 वर्ष  1973  में  अतिरिक्त  बिजली  पैदा  करने  की  क्षमता  पैदा  करने  के  बार  में  क्या  अगति

 हुई ?

 सिचाई  site  faa  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  प्रत्येक  क्षेत्र  में  विभिन्न

 सरकारी  उपक्रमों  द्वारा  1973  की  अवधि  में  कुल  उत्पादित  बिजली  तथा  1972  में

 इसी  भ्र वधि  में  उत्पादित  बिजली  का  बिजलीघर-बार विवरण  उपबन्ध  में  दिया  जाता  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  6607/74]

 1973  में  612  मैगावाट  की  अतिरिक्त  उत्पादन  क्षमता  का  योग  किया  गया  ।

 एथेनौल  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  योजना

 5478.  श्री  ई०  वी  ०  दिखे  पाटिल  :  कया  पेट्रोलियम  ate  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  देश  में  तेल  की  कमी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  चीनी  मिलों  कौर  खांडसारी  से  उपलब्ध

 सीरे  अथवा  aa  कृषि  sie  मल  attire  मलनिरत्लाव  श्र  we  पानी  से

 नौल  के  उत्पादन  में  भारी  वृद्धि  करने  की  सरकार  की  कोई  योजनाएं  हैं  ;

 यदि  तो  उनकी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 पेट्रोलियम  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज़  at):  (#)  झर  चीनी

 मिलों  से  उपलब्ध  शीरे  से  एल्कोहल  का  अनुकूलतम  उत्पादन  किये  जाने  की  दृष्टि  से  1972  में  शीरा

 नियंत्रण  आदेश  1961  में  शीरे  के  लिये  निर्धारित  मूल्य  क्ले  33  प्रतिशत  का  उत्पादकों  द्वारा  से

 निधिकरण  किये  जाने  की  व्यवस्था  की  गई  है  जो  पर्याप्त  भंडार  सुविधाओं  के  निर्माणार्थ  इस्तेमाल  किया
 जायेगा  |

 सरकार  खांडसारी  भ्रमणा  wea  स्रोतों  से  एथेनोल  का  उत्पादन  बढ़ाये  जाने  संभाव्यता

 की  जांच  कर  रही  है  ।

 उद्योगों  तथा  इंजनों  के  अपशिष्ट  तेल  को  फिर  से  साफ  करने  को  संभाव्यता  का  पता  लगाना

 5479.  श्री  ई०  वी ०  fara  पाटिल  :  क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे
 कि

 क्या  सरकार  ने  उद्योगों  तथा  इंजनों  के  अपशिष्ट  तेल  को  फिर  से  साफ  करने  तथा  उसे

 फिर  से  प्रयोग  करने  की  संभाव्यता  का  पता  लगाया  है  अथवा  लगाने  का  विचार  है  ;  AK

 क्या  सरकार  का  विचार  मिट्टी  के  तेल  तथा  पेट्रोल  के  स्थान  पर  प्रकाश  करने  तथा

 इंटरनल  कम्बसचन  इंजन  तथा  सिचाई  पम्प  सैट  चलाने  के  लिये  एथेनोल  ५८लकोहल ) के संभावित के  संभावित

 प्रयोग  के  बारे  में  अध्ययन  करने  का  >  ह
 ्

 पैट्रोलियम  श्र  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज़
 :  औद्योगिक  तथा

 इंजन  के  भ्रपशिष्ट  तेल  को  फिर  से  साफ  करने  तथा  fae  से  प्रयोग  करने  के  लिय  भारतीय  पेट्रोलियम

 क्षेत्रीय  अनुसंधान  जोरहाट  तथा  रक्षा  Ada  कानपुर  शादी
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 की  हैं  ।  इन  प्रक्रियाओं  पर  आधारित  कई  संयंत्र  थापित  fra  गये  हैं  ।  इन

 प्रक्रिया त्रों  विशेषकर  सड़क  परिवहन  निगमों  आदि  प्रमुख  उपभोक्ता  संस्थाओं  के  व्यापक

 प्रयोग  &  लिये  कदम  भी  उठायें  जा  रहे  हैं  ।

 देश  में  एल्कोहल  की  समग्र  रूप  से  कमी  होने  के  सरकार  आर्गेनिक  कैमिकल्स

 रसायनों ),  संश्लिष्ट  फार्मास्युटिकल्स  तथा  पेस्टीसाइड्स  शादी

 जिन्हें  कच्चे  माल  के  रूप  में  एल्कोहल  की  आवश्यकता  होती  की  पुरी  मांग  पुरा  करने  में  भी

 कठिनाई  अ्रनुभव  कर  रही  है  ।  यदि  एल्कोहल  की  कोई  अधिक  मात्रा  किसी  समय  उपलब्ध  हो  गई  तो

 इस  संभावना  पर  विचार  fear  जाएगा  ।

 तेल  उत्पादक  देशों  द्वारा  अ्रशोधित  तेल  के  मल्लाह  में  वृद्धि  का  प्रभाव

 5480.
 श्री  ज्योतिमंय  बसु

 :
 कया  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह

 बताने
 की  कृपा  करेंगे

 कि

 तेल  उत्पादक तथा  नियर्तिकर्ता  देशों  द्वारा  अशोधित  तेल  के  मूल्यों  में  भारी  वृद्धि  का  भारत

 पर  नया  प्रभाव पड़ा  है  ;

 1972-73  1973-74  में  कितने  तथा  कितने  मूल्य  के  afer  तेल  का

 किया  गया  ;

 1973-74  के  ora  के  स्तर  पर  1974-75  में  प्रशासित  तेल  के  आयात  की  श्रतुमानित

 देश  में  पेट्रोल  की  खपत  के  बारे  में  पेट्रोलियम  उत्पादों  पर  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  में  गत

 वर्ष  की  वृद्धि  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 पेट्रोलियम  alt  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज़
 :  1974  के  आरम्भ

 से  लेकर  कच्चे  तेल  के  मूल्यों  में  हुई  भारी  वृद्धि  के  कच्चे  तेल  तथा  कभी  वले  उत्पादों
 गी  oT. के  आयात  के  सिये  बिदेशी  मुद्रा  संबंधी  श्रावश्यकताओओं  में  भारी  वृद्ध  alo  ई  है  ।  इस  बात  को  सुनिश्चित

 करने  के  कि  देश  की  भ्रमण-व्यवस्था  पर  कोई  रुप  त —  बोझ  न  सभी  स्तरों  पर  गहन  प्रयत्न  किये

 जा  रहे  हैं
 ।

 सुचना  नीचे  गई  —

 मात्रा  000  मलय  करोड

 टनों में  रुपयों में

 1972  12,310  144.25

 1973  13,386  240.71

 a)  सनी  देस  के  ग्र निश्चित  गयां  के  मान  ees  |  ee  ee  क  आयत

 की  श्रीमान  लागत  के  बारे  में  इस  समय  बताना  संभव  नहीं  है  ।
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 —  ——  on  नन

 ८८ >  SoM 1973  में  मोटर  स्पिरिट  दन  शुल्क॑  में  रुपये  1  प्रति  लिटर के

 हिसाब  &  वृद्धि  किये  जाने  के  1973 के  दौरान  5.3%  की  वृद्धि दर

 की  बजाये  पिछले  वर्ष  के  इन्हीं  महीनों  को  तुलना  में  इसकी  मांग  में  नवम्बर  में  19.  2  %,

 1973 में  16.9%,  जनवरी  1974 में  23.  8  yA  तथा  1974 में  19.5%  तक की  कमी

 हुई  है  ।  वित्त  संबंधी  उपायों  से  एच  एस  डी  तथा  मिट्टी  के  तेल  के  मूल्य  लगभग  बराबर  कर  देने  से

 एच  एस  डी  की  खपत  में  1972  की  अवधि  की  तुलना  .  में  1973

 की  अवधि के  दौरान  11.6%  की  वृद्धि  दर  की  बजाये  पिछले  वर्ष  की  इसी  wal
 की

 खपत
 के

 मुकाबले
 में  1973,  फरवरी  1974  के  दौरान  16.2%  की  वृद्धि  हुई  है

 कसी  पूरा  करने  के  लिये  तेल  की  खोज  का  दुत  कार्यक्रम

 5481. श्री  धांमनकर  :  पेट्रोलियम  शआर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  *की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  शोधित  शौर  भ्र शोधित  तेल  की  भारी  कमी  को  देखते  हुए  न  केवल  भूमि

 के  नीचे  के  ad  तटवर्ती  भर  कॉन्टिनेन्टल  शैल्फ  क्षेत्रों  में  तेल  की  खोज  का  कोई  द्रुत  कार्यक्रम  बनाया

 है  ;

 यदि  || ad  चचा  शैल्फ  क्षेत्र  Bay  va

 भूगर्भीय  सर्वेक्षण  जहाज  खरीदने  का  कोई  प्रस्ताव  है  इस  पर  क्या  लागत

 यंह  सर्वेक्षण  कब  तक  पूरा  हो  जायेगा  और  क्या  इसमें  विदेशी  सहयोगी  भी  सहायता

 और

 क्या  सरकार  एक  ग्रोवर  *कस्टमਂ  निमित  ड्रिलिंग  प्लेटफार्म  खरीदने जा  रही  है  ताकि  शैल्फ  क्षेत्रों

 में  खुदाई  कार्य  तेज  किये  जा  इस  प्लेटफार्म  के  लिये  डिजाइन  का  आधार  क्या  होगा  ae  क्रयादेश

 किसको  feat  जायेगा  शौर  कब
 ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  शाहनवाज़
 :

 इस  क्रैश
 कार्यक्रम में  वर्ष  1978-79 तक  प्रतिवर्ष  लगभग  7  मिलियन मी०  टन  से  प्रतिवर्ष  12  मिलियन मी  ०

 टन  तक  के  विद्यमान  स्तर  से  झ्र शोधित  तेल  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  को  परिकल्पना  है

 जी  हां  ।  लगभग  4.  10  मिलियन  अमेरिकन  डालर  की  लागत  वाले  पूर्णरूप  से  सज्जित

 भूकंपीय  सर्वेक्षण  पोत  के  लिए  तेल  कौर  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  काडर  दिया  है  ।

 सर्वेक्षण  की  प्रक्रिया  चालू  है  कौर  इसके  पूरा  करने  में  कई  वर्ष  लग  जाने  की  संभावना  है  ।

 इस  समय  उन  विदेशी  कंपनियों  के  साथ  बातचीतਂ  हो  रही  है  जिन  महाद्वीपीय  मग्नतट  क्षेत्रों  को  बोली

 के  लिए  खुला  रखा  गया  है  उन  कुछ  क्षेत्रों  में  उन  कंपनियों  को  तेल  का  प्रवीण  करने  के  लिए  अनुमति

 दे  दी  गई  है
 ।

 यदि  उन्हें  कार्य  करने  की  अनुमति  प्रदान  की  जाती  है  तो  उनके  द्वारा  झ्र पनी  निजी

 सियों  की  माफंत  अपने  क्षेत्रों  का  भूकंपीय  सर्वेक्षण  करने  की  संभावना  है
 ।

 इस  प्रकार
 के

 सर्वेक्षणों  के

 परिणाम  तेल  कौर  प्राकृतिक  गैस  ait  को  उपलब्ध  होंगे  ।

 इस  संबन्ध  में  प्रभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।
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 कोयले  पर  आधारित  उर्वरक  कारखानों  से  पेट्रोल  की  बचत

 5482.  श्री  त्रिदिव  चौधरी  :  क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 afar  रूप  में  स्वीकृत  कोयले  पर  ori  उवेरक  कारखानों  की  उनके  स्थान

 अर  अनुमित लागत  क्या  है  ;

 इनसे  पेट्रोल  की  मात्रा  ate  विदेशी  मुद्रा  के  रूप  में  कितनी  बचत  wk

 (7)  इस  समय  चल  रहे  नैफ्था  पर  ऑ्राधारित  saws  कारखानों  और  सभी  उर्वरक  कारखानों

 के  लिये  पेट्रोल  की  कुल  कितनी  आवश्यकता  होगी  ?

 पेट्रोलियम  ate  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज़  at)  aa  तक  कोयले

 पर  आधारित  तीन  उर्वरक  संयंत्रों  का  अनुमोदन  किया  गया  है  जिनमें  से  ताल चर  उड़ीसा ),  रामगुडम

 तथा  कोर्वा  प्रत्येक  में  एक  एक  संयंत्र  है  कौर  ये  कार्यान्वय ना धीन है  ।  वर्तमान

 अनुमानों  के  अनुसार  इन  में  से  प्रत्येक  प्रयोजन  पर  लगभग  118  करोड़  रुपये  की  लागत  व्यय  आने  की

 arn है  ।

 )  यदि  इन  तीन  संयंत्रों  का  झ्राधार  पेट्रोलियम  को  संभरण  सामग्री  के  रूप  में  प्रयोग  करने
 कीं  बनाया  जाता  तो  इनके  लिए  प्रतिवर्ष  लगभग  687,000  मीटरी  टन  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  आवश्यकता

 होती ।  पेट्रोलियम  पदार्थों  के  लगभग  so  डालर  प्रति  मीटरी  टन  ग्रायातित  मूल्य  के  ara  तीनों

 प्रायोजनाओं  की  सम्मिलित  क्षमता  के  लिए  लगभग  55  मिलियन  डालर  प्रति  वर्ष  की
 विदेशी  मुद्रा  बाहर ी

 देशों  को  जाती  t

 चौथी  योजना  के  अन्तर्गत  उर्वरकों  के  निर्माण हेतु  लगभग  4.  1  मिलियन टन  नैफ्था की

 झावश्यकता हुई हुई  थी  ;  पांचवीं  योजना  के  grata  10.7  मिलियन  टन  नैफ्था  की  खपत  का  झ्र  अनुमान  |

 सियालदह  कौर  लालगोला  ate  हावड़ा  कौर  भारवा  के  बीच  चलने  वाली  गाड़ियों  के  समय  पर  चलने

 की  सुची

 5483.  श्री  त्रिदिव  चौधरी  :  क्या  रेल  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पूर्वे  रेलवे  में  मेन  लाइन  पर  कौर  बी०ए०
 Fo

 लूप  लाइन  पर  सियालदह  डिवीजन  के

 गोला  सेक्शन  में  सयालदह  कौर  लालगोला  कौर  हावड़ा  भारवा  के  बीच  साधारण  यात्री
 चलने  वाली  यात्री  गाड़ियों  शौर  एक्सप्रेस  गाड़ियों  के  चलने  तथा  पहुंचने  की  समय  सुची  aar

 क्या  इन  दोनों  लाइनों  पर  यात्री  गाड़ियों  के  चलने  में  कोई  विशेष  गिरावट  or  है  ;  ak

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ट

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद wat  :
 आनर  fs)

 )-

 एक्सप्रेस  गाड़ी  नहीं  चलती  है  ।  सियालदह  मां  के  लालगोला  खंड  पर  सवारी  ग्रोवर  तेज  सवारी  गाड़ियों
 के  समय-पालन  का  प्रतिशत  अगस्त  1973 से  1974  की  अवधि में  64.5  प्रतिशत  से  20.0

 प्रतिशत  के  बीच  रहा  है  ।  इसी  म्रवंधि  लूप  डाक/एक्सप्रेस  गाड़ियों  के  समय-पालन  का
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 प्रतिशत  63.0  प्रतिशत  से  39.7  प्रतिशत  के  बीच  ate  सवारी  are  तेज  सवारी  गाड़ियों  का  प्रतिशत

 54.  5  प्रतिशत  से  41.1  प्रतिशत  के  बीच  बिके  लूप  1973  से  1974

 की  waft  के  दौरान  गाड़ियों  के  समय-पालन  का  प्रतिशत  47.5  प्रतिशत  से  20.9  प्रतिशत  के  बीच

 सहा ॥

 इन  खंडों  पर  गाड़ियों  के  संतोषजनक  संचलन  का  कारण  कर्मचारियों  द्वारा  की  अनेक

 हड़तालों  ग्रोवर  पावर  की  गड़बड़ी  कौर  खतरे  की  जंजीर  खींचे  जाने  की  श्राम  घटनाश्रों  के

 फलस्वरूप  रेलों  पर  श्रामतौर  से  उत्पन्न  निश्चित  परिस्थितियां  रही  हैं  ।

 फरवरी  बांध  परियोजना  के  कर्मचारियों  को  खपाना

 5484.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :
 क्या  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  फरक्का  बांध  परियोजना  के  कर्मचारियों  जिनमें  कार्य  प्रभारित  कर्मचारी  भी

 मिल  मांगें  गत  तीन  वर्षो ंसे  विचाराधीन हैं  ?

 के
 =

 कया  सरकार  ने  फरक्का  बांध  परियोजना  के  कर्मचारियों  को  खपाने  बारे  में  कोई  निणेय

 लिया  कौर

 फरक्का  बांध  परियोजना  में  उन  कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी  है  जिनके  नाम
 1974  तक  सेवा  fears  में  दस  कौर  पांच  वर्ष  से  हैं  ?

 सिचाई  झर  faa  मंत्री  कृष्ण  चन्द  art  प्रभारित  कर्मचारियों फरक्का

 बराज  परियोजना  के  कर्मचारियों की  मांगों  पर  ade  सहानुभूति  पुर्वक  विचार  किया  जाता  है  तथा  जहां

 संभव  होता
 है  उन्हें  पूरा  किया  जाता  परन्तु  कुछ  ऐसी  मांगें  रखी  हैं  जिनपर  अभी

 तक  निर्णय  नहीं  लिया
 गया  है  t

 यह  निर्णयਂ  लिया  गया  है  fe  फरवरी  दराज  परियोजना  के  कार्य  समाप्त  होने  पर  जिन

 कर्मचारियों  के  फालतू  घोषित  होने  की  संभावना  है  उनके  लिए  केन्द्रीय/राज्य  सरकारी  उपक्रमों

 आदि  के  कार्यों  पर  wea  रोजगार  दिलाने  के  लिए  सभी  प्रयत्न  किए  जाएंगे  ।

 390  कर्मचारियों  ने  अपनी  के  दस  वर्ष  तथा  2180  ने  पांच  वर्ष  पुरे  किए  हैं

 तेल  संकट  का  प्रभाव

 5485.  at  पी०  नरसिम्हा  रेड्डी  क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  Hal  यह  बताने  कृपा

 किः

 गंभीर  हो  रहे  तेल  संकट  |  तेल  की  उपलब्धता  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  कौर

 देश  में  उपभोग  के  विभिन्न  क्षेत्रों  पर  परिणामस्वरूप  अनुचित  कितना  प्रभाव  पड़ा है

 भारत  जैसे  विकासशील  देशों  पर  इसका  प्रभाव  कम  करने  के  लिए  क्या  प्रयास  किये  गयें

 हैं  ;  कौर
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 सुलभ  तेल  के  बक्तिसंगत  शौर  ग्र धिक तम  उपयोग  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जायेगी  ?

 पेट्रोलियम  ate  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज़  :  से  कच्चे

 तेल  के  मूल्य  में  भारी  वृद्धि  कारण  तेल  की  उपलब्धि  झावश्यकताझओओं  के  अनुरूप  नहीं  हो  पायेगी

 अतः  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  कि  देश  की  ae  व्यवस्था  पर  कोई  अनुचित  दबाव  न  पड़े

 सभी  स्तरों  पर  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।  इन  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं  ।

 (i)  ऊर्जा  के  वैकल्पिक  विशेष  रूप  से  पर  झ्र धिक  निर्भर  होना  |

 (ii)  उत्पादों की  अनावश्यक  खपत  पर  रोक  लगाना

 (iii)  त्  व्यवस्था  की  प्रत्या वश्य  जरूरतों  के  लिये  तेल  के  रायात  को  लागत  का  पूरा  करने

 के  लिये  अधिकतम  निर्यात  करना

 (iv)  कच्चे  तेल  शादी  के  देशीय  उत्पादन  को  अधिकतम  करने  के  लिये  कार्य-कलापों में  तेजी

 लाना  |

 कच्चे तेल  के  मूल्यों  में  हुई  वृद्धि  के  प्रभाव  को  कम  करने  के  लिये  खाड़ी  के  कई  देशों  के

 साथ  दह्विपक्षीय  प्रबन्ध  किये  गये  अथवा  किये  जा  रहे  हैं  ।

 अमर-डाई  केम  लिमिटेड

 5486.  श्री डी  ०  बीं  ०  क्या पेट्रोलियम रसायन  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  बंबई  में  ईंधन  तेल  की  कमी  के  कारण  रंग-सामग्री  बनाने  एक  प्रमुख  एकक
 बंद  हो  गया  है  आर  दूसरा  एकक  बन्द  होने  को .  नश

 यदि  तो  क्या  कुछ  कौर  एककों  को  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  है

 और

 wat  डाई-केम  लिमिटेड  के  कार्यकरण  को  शुरू  करने  के  लिये  सरकार  का  बिचार  क्या

 कार्यवाही करने  का  है  ?

 कौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज़  at):  से  ् (ज मसस

 अमर  डाई  केम  लि०  द्वारा  सुचना  1973  कौर  1974  के  दौरान  भट्टी  के  तेल  की

 कमी  के  कारण  कुछ  दिन  तक  अपनी  फैक्टरी  बन्द  रखने  की  सुचना  प्राप्त  हई  ।  सचिव  कौर  तकनीकी

 विकास  महानिदेशक  की  अध्यक्षता  के  अधीन  स्थायी  समिति  की  स्थापना  भट्टी  के  तेल  की  सप्लाई  को

 इस  ढंग  से  नियत  करने  के  लिए  की  गई  है  कि  उससे  विशेष  रूप  से  आवश्यक  उद्योगों  के  औद्योगिक

 उत्पादन में  अनुचित  शिथिलता  नाने  पायेगी
 ।

 भट्टी  के  तेल  की  उपलब्धता  का  विचार  करते  हए  हर

 महीने  यह  समिति  आबंटन  योजना
 का

 fia  करती  है
 ।  इस

 समय  तेल  कम्पनियों  उद्योगों  की  कुल

 खरीद  पर  आधारित  उन  सबकी  90%  श्रावश्यकताशओं  को  पुरा  कर  रही है  ।  यह  झा शाकी  जाती है  कि  भट्टी

 के  तेल  के  प्रयोग  में  कम  खर्च  वाले  साधनों
 को

 अपनाकर
 ak

 उत्पादन  को  बिना  प्रभावित  किए  हुए

 उन्नत  कुशलता  द्वारा  10%  की  बचत  का  लक्ष्य  प्राप्त  किया  जा  सकता  है  ।

 118



 लिखित  उत्तर 12  1896

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ate  ध्यान  दिलाना

 Calling  Attention  to  Matter  of  Urgent  Public  Importance

 कुछ  राज्यों  में  बिजली  की  भारी  कमी  का  कथित  समाचार

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  मैं  सिचाई  ae  विद्युत  मंत्री  का  ध्यान  भ्र विलम्ब नीय

 लोक  महत्व के  निम्न  विधय  की  ate  दिलाता  हूं  wie  उनसे  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वें  इस  संबंध  में

 एक  वक्तव्य  दें  :

 हरियाणा  के  फरीदाबाद  औद्योगिक  पश्चिम  तथा

 कई  अन्य  राज्यों  में  बिजली  की  भारी  कमी  का  समाचार  ।”

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  (ott  कृष्णा  चन्द्र  :  इस  समय  देश  के  बड़े  बड़े  भागों  में  विद्युत

 की  कमी  का  सामना  किया  जा  रहा  है  ।  उत्तरी  क्षेत्र  में  उत्तर  हरियाणा  शौर  दक्षिणी  क्षेत्र

 में  आंध्र  कर्नाटक  भर  पूर्वी  क्षेत्र  में  दामोदर  घाटी  निगम  क्षेत्र  झर  पश्चिम

 उत्तर-पूर्व  में  लोगन  असम  और  पश्चिम  में  गोझा  ऐसे  क्षेत्र  जहां  स्थिति  कठिन  है  ।  विद्युत  की  कमी
 के  विभिन्न  राज्यों  में  संबंधित  राज्य  सरकारों  द्वारा  बिजली  की  श्रीपति  पर  प्रतिबंध  लगा  दिए

 गए  हैं  ।

 विद्युत  की  वर्तमान  कमी  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  तथा  मांग  की  वृद्धि  में  संतुलन  न  होने

 के  कारण  है
 ।

 चौथी  योजना  अवधि  में  विद्युत  की  मांग  में  लगभग  70%  वृद्धि  हुई  है  जबकि  विद्युत
 उत्पादन  क्षमता  में  केवल  30% ही  वृद्धि  हुई  है  ।  चौथी  योजना  में  9.  25  मिलियन  किलोवाट  की  वृद्धि
 के  लक्ष्य  के  जिससे  कि  योजना  के  अंत  तक  विद्युत  उत्पादन  बढ़कर  लगभग  23.2  मिलियन

 वाट  हो  जाना  विभिन्न  कारणों  से  केवल  4.  26  मिलियन  किलोवाट  भ्र ति रिक्त  क्षमता  ही  चालू  की

 जा  सकी  |  वर्तमान  संकट  स्थिति  का  सर्वाधिक  उत्तरदायित्व  केवल  एक  तथ्य-निश्चित  लक्ष्य  के  प्रति

 उपलब्धि  में  लगभग  54%  की  यह  भारी  कभी  पर  है  ।  यथार्थ  रूप  देश  के  विभिन्न  भागों में  वर्ष

 भर  में  कुल  ऊर्जा  कमी  लगभग  7500  मिलियन  यूनिट  1973-74  के  दौरान  लगभग  74,000

 मिलियन  यूनिट  की  आवश्यकता  का  लगभग  10%  प्रतिशत  रही  |  परन्तु  यह  देश  में  उपर्युक्त  इस  कुल

 ऊर्जा  कमी  का  प्रतिशतांश  विभिन्न  क्षेत्रों  अथवा  राज्यों  जहां  क्षेत्र  विशेष  में  अनुभव की  गई  उर्जा-कमी

 की
 मात्रा  सीमित  अवधियों  में  भ्र त्या धिक  निम्न  में  स्थिति  का  सही  ज्ञान  नहीं  कराता  |

 सदन  को  याद  कि  देश  के  अधिकतर  भागों  में  1972  से  1973  तक
 विद्युत

 की  भारी  कमी  रही  है  ।  1973  की  मानसून  की  वर्षा  के  बाद  अधिकतर  जल-विद्युत  जलाशयों  फिर

 से  भरने  के  साथ  विद्युत  सप्लाई  की  स्थिति  लगभग  समस्त  देश  में  फिर  से  सामान्य  हो  गई  |  इस  संबंध

 उल्लेखनीय  अपवाद  थे  उत्तर  प्रदेश  जहां  पर  fae  जलाशय  में  1973  को  मानसून  वर्ष  से  कोई

 खास  पानी  नहीं  भरा  था  ate  दामोदर  घाटी  निगम  क्षेत्र  पर  जहां  पर  ताप  यूनिट  का  बार-बार  खराब

 होना  जारी  रहा
 ।

 उत्तर  प्रदेश  में  विद्युत  की  स्थिति  कठिन  हो  रही  है  पौर  हाल  के  महीनों  में
 यह  बहुत  संक्रटयूर्ग  हो  गई  |  दामोदर  घाटी  निगम  क्षेत्र  में  भी  विद्युत  सप्लाई  की  स्थिति  कठिन  ही  रही
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 यद्यपि  1972  से  1973  के  दौरान  इसमें  वास्तविक  gare  हुमा  कौर  हाल  में

 विद्युत  केन्द्रों  के  प्रचालन  कौर  रख-रखाव  में  सुधार  करने  के  लिए  किए  गए  कृतसंकल्प  प्रयत्नों  के

 स्वरूप  स्थिति  में  सुधार  झ  ।  शरावती  बाह  aa  में  पर्याप्त  वर्षा  के  कारण  कर्नाटक  में  विद्युत
 की  कमी  बनी  रही  ।  प्राप्त  प्रदेश  र  विद्युत  प्रणालियों में  173  से  विद्युत की

 कमी  महसुस  की  जाने  लगी  शर  ये  कमियां  जारी  हैं  ।  हरियाणा  में  जहां  पर  मानसून  ऋतु  के  तुरन्त

 पश्चात  महसूस  होनी  शुरू  हो  गई  ।  यह  स्थिति  कृषि  संबंधी  भारों  में  लगातार  वृद्धि  से  कौर  खराब

 हो  गई  तथा  इससे  उद्योगों  को  भ्रत्यधिक  हानि  हुई  है  ।  पंजाब  में  विद्युत  की  जो  कि  मामूली  रूप

 में  शुरू  हुई  कृषि  संबंधी  भार  में  वृद्धि  होने  श्र  शीत  ऋतु  में  वर्षा  न  होने  से  ak  ग्रीक  हो  ग

 गुजरात  शौर  पश्चिम  बंगाल  भी  इस  समय  विद्युत  की  कमी  का  सामना  कर  रहे  हैं  ।

 मंत्रालय  में  विभिन्न  राज्यों  में  fara  की  कमियों  की  मात्रा  का  मूल्यांकन  अर्थ-व्यवस्था पर  उनका

 प्रभाव  लथा  स्थिति
 को

 यथासंभव  सुधारने  के  लिए  किए  जाने  वाले  उपायों  पर  राज्य  बिजली  बोर्डों  के
 साथ  विस्तृत  विचार-विमर्श  किया  ।  आगामी  मानसून  वर्षा  के  प्रारंभ  होने  तक  की  अवधि  के

 लिए
 स्थिति

 का  संक्षेप  में  विवरण  इस  प्रकार  उत्तरी  क्षेत्र  में  हिमाचल  जम्मू  ate  पश्चिमी

 क्षेत्र  में  मध्य  प्रदेश  शौर  महाराष्ट्र  दक्षिण  में  दामोदर  घाटी  निगम  क्षेत्र  के  बाहर  उड़ीसा  कौर

 बिहार  में  विद्युत  सप्लाई  की  स्थिति  अख़्तर  पर  संतोषजनक  रहेगी  ।  उत्तरी  क्षेत्र  में  पंजाब

 उत्तर  प्रदेश  शर  काश्मीर  दक्षिणी  क्षेत्र  में  आराधन  कर्नाटक  पश्चिम  में

 गोझा  और  पूर्व  में  दामोदर  घाटी  पश्चिम  बंगाल  ak  लोअर  wan  ऊर्जा  झावश्यकताओओं शौर
 व्यस्ततम  क्षमता  दोनों  प्रकार  को  कमी  का  सामना  करेंगे  |  गुजरात  की  स्थिति  जो  इस

 समय  व्यस्तम  क्षमता  की  कमी  का  सामना  कर  रहा  इस  माह  के  उत्तरा थे  में  उकई

 जल-विद्युत  परियोजना  के  प्रथम  यूनिट  के  चाल  हो  जाने  के  बाद  सुधार  होगा  |

 केन्द्रीय  ae  राज्य  सरकारें  इन  उपायों  से  इस  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  संयुक्त  रूप  से

 यत्न  कर  रही  है  जैसे  कि  वर्तमान  विद्युत  केन्द्रों  से  fags  को  उपलब्धता  श्रघिकतम  उत्पादन

 यूनिटों  के  प्रचालन  तथा  पारेषण  पथों  के  निर्माण  में  शीघ्रता  लाना  रोक  उन  राज्यों  शर  क्षेत्रों
 स

 बिजली

 की  कमी  वाले  क्षेत्रों  में  बिजली  का  स्थानान्तरण  करना  जहां  बिजली  या  तो  फालतू  है  या  कमी  वाले

 क्षेत्रों
 से  वहां  अधिक  बिजली  उपलब्ध  अनिवार्य  सेवाओं  ate  wa व्यवस्था  के  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्रो

 की  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिए  सर्वोत्तम  संभव  ढंग  से  विद्युत  का  विवेकपूर्ण  तथा

 विद्युत
 की  खपत  में  संयम  |

 1974-75  के  दौरान  2  मिलियन  किलोवाट  को  प्रतिष्ठापित  उत्पादन  क्षमता  के  योग  की

 वना  है  ।  इस  योग  में  अंशदान  करने  वाली  परियोजनाश्रों  के  निर्माण  की  प्रगति  पर  बड़ी  निगरानी  रखी

 जा  रही  है  ताकि यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके कि  ये  अनुसूची  से  पिछड़ न  जाए
 ।  यदि  1974

 में

 अच्छी  मानसून  हो  जाएं  तो  मुझे  आशा  है  कि  इन  परियोजनाओं  के  चालू  होने  से  sie  मेरे  हारा  ऊपर
 बाताए  गए  उपायों  से  1974-75  में  विद्युत  स्थिति  काफी

 हद
 तक  सुधर  जाएगी  ।  क्षमता  के

 तथा  प्रत्याशित
 मांगों  के  समान  विवरण  के  कारण  हम  कुछ  राज्यों  में  विद्युत  की  कमी  से

 मुक्त  नहीं  हो  सकते  ।  इस  संबंध  में  जिन  प्रणालियों  पर  बड़े  ध्यान  से  निगरानी  रखी  जानी  है  वे  हैं
 उत्तर  मध्य  दामोदर  घाटी  निगम  शौर  पश्चिम  बंगाल  |
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 ama  पांच  दस  वर्षों  झर  पन्द्रह  वर्षों  में  बिजली  की  कितनी  मांग  दौर  उपलब्धता

 इस  संबंध में  मैं  ध्यानपूर्वक  भ्रध्ययन  करवा  रहा  हूं  ताकि  यह  पता  लग  सके
 कि

 यथासंभव  कमी  को  शीघ्र

 पूरा  करने  के  लिए  तथा  आगामी  वर्षों  में  आवश्यकताओं
 को

 पर्याप्त  रूप  से  पूरा  करने  के  लिए  कया

 यदि  कोई  की  जानी  है  ।

 श्री  एस०  एम०  बन्दों  :  माननीय  मंत्री  महोदय  का  वक्तव्य  बिलकुल  महत्वहीन  है  ।  सारी  बात

 भगवान  के  भरोसे  रख  दी  गई  है  ।  हम  जानते  हैं  कि  उत्तर  प्रदेश  में  बिजली  की  भारी  कटौती

 की  गई  है  ।  चुनाव  से  पूर्व  बिजली  की  उपलब्धता  बढ़ा  दी  गई  थी  जिससे  कपड़ा  मिलों  कौर  जूट  मिलों

 ने  दो  पारियों  में  काम  करना  शुरू  कर  दिया  था  परन्तु  चुनावों  के  पश्चात  उनमें  फिर  als  घंटे  की  एक

 पारी  ही  चल  रही  है  ।  सभी  बड़े  मध्यम  तथा  छोटे  इंजीनियरिंग  एककों  के  भी  बन्द  होने  की  आशंका

 है  ।  इसी  प्रकार  श्रायघ थि  कारखानों  के  भी  बन्द  होने  की  झ्राशंका  है  ।  इस  सदन  में  आश्वासन  दिया

 गयां  था  कि  राष्ट्रीय  ग्रिड  बनाने  के  लिये  सभी  उपाय  किये जा  रहे  हैं  ate  उत्तर

 च्  तथा  बिहार  एवं  जम्मू-कश्मीर  के  भागों  को  अतिरिक्त  बिजली  की  सप्लाई  का  प्रबन्ध  जयेगा

 पश्चिम  बंगाल  में  कलकत्ता  और  हुगली  में  सभी  उद्योगों  को  सप्ताह  A  20-30  घंटें  काम  बन्द

 रखना  पड़ता  है  ।
 बिजली  कौर  गैस  की  अनुपलब्धता  के  कारण  लगभग  सभी  इंजीनियरिंग  एककों  के  बन्द

 होने  की  झ्राशंका  है  ।

 बान्देल  श्र  दामोदर  घाटी  निगम  के  बिजली  घरों  में  भी  काम  में  रूकावट  है  ।  मैं

 मंत्री  महोदय  से  चाहता  हूं  कि  सियालदह  बिजली  घर  की  क्या  स्थिति  है  ?  कई  मास  पूर्व

 प्रधान  मंत्री  ने  इस  का  उद्घाटन  किया  था  परन्तु  इसने  राज  तक  बिजली  का  उत्पाद ब्र नहीं  किया  है  ।

 पंजाब  में  बनाये  जाने  वाल  थीन  बांध  से  तीन  राज्य  संबद्ध  हैं  ।  इसका  निर्माण  1970  तक

 पूरा  जाना  था  परन्तु  अभी  तक  इसका  मामला  अधर  में  ही  लटक  रहा  है  ।

 पहले  एक  नारा  दिया  गया  था  कि  करो  अथवा  नष्ट  हो  wal  ।”  लोगों  ने  उत्पादन

 किया  परन्तु  ale  वे  नष्ट  हो  रहे  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  स्थिति  के  लिए  कौन  जिम्मेदार  है  ?

 उत्पादन  में  बाधा  डालने  के  लिए  कर्मचारियों  को  भारत  रक्षा  नियमों  के  अ्रन्तग त  गिरफ्तार  किया  जाता

 है  परन्तु  are  बिजली  बोड़े  के  अध्यक्षों  को  उक्त  नियमों  के  ज ग्रन्तगत  गिरफ्तार  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 अज  बिजली  का  watt  पड़  गया  है  ।  हम  नहीं  जानते  कि  पांचवीं  योजना  में  स्थिति क्या  होगी  ?

 क्या  यह  आयोजना  की  कसी  नहीं  है
 ?

 हमारे  आयोजक  इस  बात  का  अनुमान  नहीं  लगा  सके  कि  देश

 में  कितना  प्रौद्योगिक  विकास  हो  सकेगा  ।
 मैं  जानना  चाहता  हुं

 कि
 इस  स्थिति  में  कब  तक  सुधार  होगा

 क्या  सरकार  हमें  यह  झ्राश्वासन  देगी  कि  जबरन  छुट्टी  अथवा  छटनी  के  श्रत्तगंत  भराने  वाले  ay

 को  पूरी  मजूरी  wat  की  जाएंगी  |  यदि  श्रमिकों  हो  मजूरी  न  दी  तो  इससे  कानून  ae  व्यवस्था

 की  स्थिति  उत्पन्न  होने  की  आशंका  है  ।  यदि  स्थिति  में  कोई  सुधार  नहीं  gar  तो  मजदूर  अपनी  एकता

 का  प्रदर्शन करने  के  लिए  हड़ताल कर  देंगे

 राष्ट्रीय  fas  के  प्रश्न  पर  विचार  करने  के  लिये  एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  आयोग  बनाया  जाए

 कौर  संसद  सदस्यों को  भी  उससे  सम्बद्ध  किया  जाए  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्नी  ने  दो  जनरेटरों  के

 mat  के  लिये  लाइसेंस  उन्हें  कहा  गया  कि  भारत  इलेक्ट्रिकल्स  हरिद्वार  द्वारा  यह  सप्लाई  किए

 जायेंगे  पर  अभी  तक  यह  सप्लाई  नहीं  हुई
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 ag  feafa  Baa  oa  fot  की  ही  नहीं  है  अपितु  तापीय  कौर  परमाणु  बिजली  की
 भी

 यहीं

 स्थिति  हैं  हालांकि  वर्षा  का  उनसे  कोई  संबंध  नहीं  ।  हमारे  तापीय  बिजली  घर  भी  पर  चल

 रहे  वास्तव  में  हमारी  सरकार  ही  इस  सारी  स्थिति  के  fae  जिम्मेदार  इस  सारे  मामले  की  जांच

 के  लिये एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  जांच  समिति  गठित  की  जाए  इसके  द्वारा  स्थिति  के  उत्पन्न  होने

 के  लिये  उत्तरदायित्व  नियत  किया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  वर्षा  का  वास्तव  में  बिजली  के  उत्पाद  पर  प्रभाव  पड़ता  पिछले  वर्ष

 जल  ग्रहण  क्षेत्नों  में  वर्षा  की  कमी  के  कारण  free  ake  शरावती  पन  बिजली  परियोजनाओं में  बिजली  के

 उत्पादन  पर  प्रभाव  यह  ठीक  है  कि  तापीय  बिजली  पर  उसका  प्रभाव  नहीं  पड़ता  परन्तु  faa

 परियोजना  के  पानी  को  mae  तापीय  परियोजना  में  संयंत्र  os  करने  के  लियें  उपयोग  में  लाया  जाता

 है  इस  प्रकार  पानी  की  कमी  का  अप्रत्यक्ष  प्रभाव  पर  भी  पड़ा  ।

 जहां  तक  पड़ौसी  राज्यों  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  की  सहायता  करने  की  बात  है  पड़ौसी  राज्यों  ने  यथा

 संभव  सहायता  की  पड़ौसी  राज्यों  ने  पिछले  अक्तूबर  से  यह  सहायता  देनी  प्रारम्भ  की  ।  यह  सहायता

 हरियाणा  मध्य  राजस्थान are  बिहार  से  प्राप्त  हुई  ।  प्रतिदिन  20  लाख से  28  लाख

 के०  डब्ल्यू०  एस०  बिजली  प्राप्त  होती  परन्तु  बाद  में  उत्तर  भारत  के  विभिन्न  भागों  में  जायें  में

 की  कमी  रही  जिसके  कारण  गेहूं  की  फसल  प्रभावित  होने  इन  में  से  अधिकतर  राज्य  गेहूं

 उत्पादक राज्य  हैं  उन्हें  गेहूं  की  फसल  के  लिये  सिचाई  की  शभ्रावश्यकता  थी  कौर  उनके  पास  अतिरिक्त

 क्षमता  उपलब्ध  नहीं  रही  ।  जलग्रहण  क्षेत्र  में  पिछले  वर्ष  की  ate  कम  वर्षा  होने  के  कारण  भाखड़ा

 ।  उत्तर  प्रदेश  में  बिजली  की  सप्लाई  पर  इन  सभी में  भी  कुछ  कम  बिजली  का  उत्पादन  हो  रहा
 रोक्त  बातों  का  प्रभाव  पड़

 राष्ट्रीय  की  स्थापना  करना  सरकार  का  उद्देश्य  हे  परन्तु  इसमें  समय  लगता  कभी  तो

 प्रादेशिक  ग्रिड  बनाये  जा  रहे  हैं  at
 यदि  ये  प्रादेशिक  ग्रिड

 न
 होते

 तो  इन
 राज्यों  द्वारा  उत्तर  प्रदेश

 की

 सहायता  संभव  न  ara  राष्ट्रीय  fire  को  वास्तविक  रूप  देने  के  लिये  उच्च  वोल्टेज  लाइने  भी  बहुत

 जरूरी

 जहां  तक  बंगाल  की  स्थति  यह यह  मुख्य  रूप  से  राज्य  का  अपना  कार्य  है  ।  वहां  के  मंत्रियों  एवं

 अधिकारियों  द्वारा  स्थिति  को  सुधारने  के  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  शौर  हम  उनकी  सहायता  कर  रहे  हैं  ।

 दामोदर  घाटी  निगम  से  बिजली  उत्पादन  को  बढ़ाने  की  कोशिश  की  जा  रही  है  कुछ  सुधार  हना

 भी  है  ।  इस्पात  att  कोयला  उद्योग  को  लगभग  उनकी  झ्रावश्यकतो  के  अ्रनसार  बिजली  दी  जा  रही  है  ।

 चन्देल  में  प्रेषण  खम्बों  के  गिर  जाने  के  कारण  कुछ  समस्याएं  उत्पन्न  हुई  हैं  भ्र ौर  सियालदह  में  भी  कुछ

 कम  बिजली  पैदा  हुई  है  ।

 mit  उन्हें  ठीक  करने  में  कुछ दामोदर  घाटी  योजना  के  बिजली  घर  में  डिजाइन  में  कुछ  दोष  हैं

 समय  अवश्य  लगेगा  ।  हां  after  gait  शादी  के  arma  के  लिए  विदेशी  ast  प्राप्त  की  जा  रही  है

 श्र  अनुरक्षण  कार्य  को  शीघ्र  पूरा  करने  की  कोशिश  की  जा  रही  है  ।

 जहां  तक  थीन  बांध  का  संबंध  ध  गैर  हरियाणा  सरकारों  के  साथ  जल  के  के
 बारे  में  बातचीत की  जा रही है  ।  केन्द्र  सरकार  दो  ॥  राज्य  सरकारों  की  सहमति  से  ही  करना

 चाहती  है  जिससे  बाद  में  कोई  मन  मुटाव  न  रहे  ।
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 बिजली  घ  रों  का  निर्माण  राज्य  सरकारों  al  उत्तर  दायित्व  हैं  मत  इस  काम  को  शीघ्रता  सें  पूरा

 करने  के  बारे  में  केन्द्र  द्वारा  कोई  शभ्राश्वासन  नहीं  दिया  जा  सकता  ।  हां  केन्द्र  ने  कार्य  पर  नजर  रखने

 के  लियें  एक  नया  सैल  बनाया  है  जिससे  कि  कठिनाइयों  इरादी  पर  राज्यों  की  सहायता  की  जा  सके  |

 स्थिति  में  तत्काल  सुधार  के  भ्राश्वासन  देना  कटिन  है  क्योंकि  बिजली  घर  की  स्थापना  में  समय

 लगता  >
 ्  ।  हां  निर्माणाधीन  पं यंत्रो  को  शीघ्रता  से  पूरा  करने  के  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  दो  जैनरेटरों  के  की  मांग  कौर  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  द्वारा

 उनकी  सप्लाई  के  बारे  में  सरकार  की  नीति  है  कि  यदि  उपकरण  स्वदेश  में  ही  उपबन्ध  हों  संकते  हैं  तो

 उनका  आयात  नहीं  होना  चाहिए  ।

 माननीय  सदस्य  ने  श्रमिकों  द्वारा  हड़ताल  का  उल्लेख  किया  i  यदि  ऐसा  करने  सें  स्थिति में
 + 2 सूधार  हो  सकता  तो  श्रमिकों  को  ही  हड़ताल  करनी  चाहिये  ।

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  क्या  इस  स्थिति  के  उत्पन्न  होने  के  कारणों  की  जांच  के  लिए

 विशेषतः  समिति  का  गठन  करने  को  तैयार  हैं  ?  श्रमिकों की  मजूरी  में  क्यों  कटौती  की  जा  रही  है  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  इसके  लिये  किसी  जांच  wet  की  झ्रावश्यकता  नहीं  है  |  इस

 बात  की  है  कि  निर्माणाधीन  परियोजनाओं  का  काम  शीघ्र  पुरा  किया  जाये  और  हम  इसके  लिए  प्रयास  कर

 >  a न्  | रहे  ।  श्रमिकों  के  संबंध  में  मैं  कुछ  कहने  में  असमर्थ

 श्री  नरेन्द्र  ह  सिंधी  :  माननीय  मंत्नी  के  वक्तव्य  से  एक  बात  पुरी तरह  स्पष्ट  है  कि

 बिजली  का  संकट  देश  की  एक  aga  ही  गंभीर  समस्या  का  रूप  धारण  करता  जा  रहा  है  ।  1972-73

 में  इसका  कारण  वर्षा  की  अपर्याप्ति  था  परन्तु  पिछले  वर्ष  पर्याप्त  वर्षा  होने  पर  भी  स्थिति  में  सुधार

 नहीं  हुआ  |

 वक्तव्य  में  भी  उल्लेख  है  कि  चौथी  योजना  में  92.5  लाख  किलोवाट  की  अपेक्षित  क्षमता  की

 तुलना  में  हम  केवल  42.  6  लाख  किलोवाट  बिजली  a  पैदा  कर  सकें  ।  पाचंवीं  योजना  का  लक्ष्य

 155  लाख  किलोवाट  विद्युत  ऊर्जा  का  उत्पादन  है  ।  चौथी  योजना  के  ai  कार्यों  के  पूर्ण  होने  पर  भी

 हम  केवल  50%  लक्ष्य  प्राप्त  कर  सकेंगे  इस  क्या  हम  यह  समझे  कि  यह  स्थिति  निरन्तर  इसी  प्रकार

 चलती  रहेगी  ।

 ऊर्जा  संकट  की  देश  पर  भयंकर  परछाई  पड़  रही  है  ।  हरियाणा  में  ही  अपितु  wa  राज्यों

 में  भी  प्रौद्योगिक  उत्पादन  प्रभावित  हो  रहा  है  ।  स्थिति  इतनी  गंभीर  है  कि  हम  नहीं  जानते  कि  अगले

 घंटे  में  क्या  होगा  ।  इस  स्थिति  के  लियें  किसी  को  तो  देश  में  उत्तरदायी  बनाना  होगा  ।

 यह  स्पष्ट  है  कि  ऊर्जा  विकास  के  लिये  पांचवीं  योजना  के  कार्यक्रम  न्ियान्वित  नहीं  हो  पायेंगे  ।

 प्रतिकार  तापीय  बिजलीघर  कोयले  at  कमी  के  कारण  नहीं  चल  रहे  जब  कोयले  की  स्थिति पर

 विचार  किया  जाता  है  कि  रेलवे  के  पास  कोयले  के  परिवहन  के  लिये  पर्याप्त  क्षमता  है  कौर  वास्तविक

 कमी  कोयले  की  है
 ।

 दूसरी  ae  इस्पात  खान  मंत्रालय  द्वारा  रेलवे  पर  दोष  रोपण  किया  जाता  है  ।

 यह  एक  बहुत  ही  विचित्र  स्थिति  है  ।
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 कया  यह  सच  है  कि  योजना  आयोग  ने  पंजाब  सरकार  को  कोयले  की  कमी  के  आधार  पर  रोपड़

 में  तापीय  बिजली  घर  न  लगाने  ate  भटिण्डा  संयंत्र  के  तीसरे  ae  का  कार्य  प्रांरभ  न  करने को  कहा

 श  यदि  योजना  आयोग  ने  इस  प्रकार  के  आदेश  दियें  हैं  तो  हम  समझ  सकते  हैं  कि  स्थिति  क्या  रुख

 धारण  करेगी  |  ऊर्जा  संकट  को  देखते  हुए  हमने  यदि  aaa  निर्माणाधीन  संयंत्रों  का  कार्य  पूरा  न  किया  तो

 स्थिति  भंयकर  रूप  ले  लेगी
 ।

 मंत्री  महोदय  को  यह  स्थिति  स्पष्ट  करनी  चाहिये
 |

 यह  भी  बताया  गया  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  50  जेनरेटिंग  सेट  कार्य  नहीं  कर  रहे  कौर  15,000

 किलोवाट  क्षमता  के  5  तापीय  जेनरेटिंग  सेट  लगाये  जाने  हैं  ।  इतनी  कमी  की  अवस्था  में  इन्हें  लगाया

 क्यों  नहीं  जा  रहा  ?

 समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  समाचार  के  अनुसार  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  era  अधिक  बिजली

 की  खपत  करने  वाले  उद्योगों  को  कहा  कि  यदि  वे  चाहें  तो  दूसरे  राज्य  में  झपने  कार्य  को  स्थानान्तरण

 कर  सकते हैं  ।  यह  बहुत  ही  शराब  वक्तव्य  है  ।  इससे  प्रतीत  होता  है  कि  सरकार  को  अगले  वर्ष  भी

 स्थिति  के  सुधारने  की  नहीं  ।

 कोटा  के  amiss  बिजली  घर  के  प्रथम  चरण  के  अन्तर्गत  200  मेगावाट बिजली  पैदा  होनी

 थी
 परन्तु  वहां  पर  केवल

 50
 मेगावाट ही  पैदा  हो  रही है  ।

 मशीनों
 में  बार  बार  दोष  प्रकट

 हो  जाते  हैं  ।  हम  यह  भी  नहीं  जानते  कि  दूसरे  चरण  का  कार्य  कब  तक  पुरा  होगा  ।  यदि  इस  संयंत्र
 को  पहले  पुरा  कर  लिया  wan  होता  तो  उत्तर  प्रदेश  ate  राजस्थान  में  बिजली  की  कमी

 की  wast  उत्पन्न न  हुई  होती

 गोविन्द  सागर  बांध  में  पानी  की  कमी  के  भी  समाचार  यदि  इस  बांध में  पानी की  कम

 हुई  तो  उसका  भाखड़ा  के  बिजली  उत्पादन  पर  भी  प्रभाव  पड़ेगा  ।  भाखड़ा  से  उत्तर  प्रदेश  कौर  हरियाणा

 को  नियमित  रूए  से  बिजली  मिलती  है  कौर  यदि  उस  रुकावट  हुई  तो  इन  राज्यों  की  क्या
 स्थिति

 होगी
 ?

 क्या  गोविन्द  सागर  के  पानी  स्तर  के  बारे  में  कोई  मूल्यांकन  किया  गया  है
 ?

 नया  राजस्थान  सरकार  ने  पांचवीं  योजना  में  कोटा  में  तापीय  बिजलीघर  की  स्थापना  के  बारे  में

 केन्द्र  सरकार  को  लिखा  है  ?  राजस्थान  एक  पिछड़ा  राज्य  है  ।  राज  के  ऊर्जा  संकट  के  संदर्भ  में  वहां

 पर
 इस

 परियोजना  की  भी  आवश्यकता  है  ।

 कया  देश  भर  में  बिजली  की  कमी  के  प्रश्न  पर  नये  दृष्टिकोण  से  विचार  किया  जायेगा  शौर

 इस  मामले  की  जांच  की  जायेगी  ।  क्या  सरकार  राष्ट्रीय  विद्युत  आयोग
 की

 भी  स्थापना  करेगी
 ह

 मंत्री  महोदय  की  विभिन्न  बिजली  अधिकारियों  से  हुई  बातचीत  के  क्या  परिणाम  निकले  ?

 क्या  सरकार  विभिन्न  राज्यों  में  बिजली  उत्पादन  में  वृद्धि  कर  रही  है
 ।  क्या  सरकार

 उद्योग  कौर  कृषि

 क्षेत्र  के  बीच  उचित  बिजली  वितरण  करेगी
 ?

 मंत्री  महोदय
 को

 इस  बारे  में  निश्चित  जानकारी  देनी
 चाहिये ं।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पस्त  :  यह  सच  है  कि  वर्ष  1973  में  देशਂ में  सामान्य  रूप  से  अच्छी  वर्षा
 हुई  है

 ।

 लेकिन  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  रिहाई  के  अ्रपवाद  में  gata  वर्षा  न  होने  के  गरण  रिहाई  बांध  का

 जल  स्तर  नीचा  रहा  शौर  इससे  रिहाई  बांध  द्वारा  उत्पादित  बिजली  पर  प्रभाव  पड़ा  ।  इसी  प्रकार

 adt  झील  में  भी  जल  का  स्तर  नीचा  रहा  था  ।  इन्हीं  दो  कारणों  से  बिजली  उत्पाद  न  की  स्थिति  में

 सुधार  नहीं  हुआ  है  ।
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 नन

 पांचवीं  योजना  में  बिजली  उत्पाद  का  लक्ष्य  165  लाख  निर्धारित  किया  गया  185  लाख

 नहीं  |  इस  समय  हमारी  प्रतिष्ठापित  क्षमता  186  लाख  अथवा  187  लाख  ।  हम  केन्द्र  श्र  राउ

 के  बीच  निकट  से  समन्वय  बनाये  हुए  हैं  जिससे  निर्माणाधीन  परियोजनाओं  को  वित्त  प्रभाव  वाली  सामग्री

 इरादी  मिलती  रहे  ।  इस  प्रकार  हम  इन  परियोजनाओं  को  शीघ्र  पुरा  करने  में  सहायक  हो  सकते  हैं  ।

 जहां  तक  फरीदाबाद  का  प्रश्न है  उसकी  प्रतिदिन की  बिजली  की  आवश्यकता  14  लाख  किलोवाट

 घन्टे  की  है  ।  इसमें  से  3  लाख  किलोवाट  कृषि  ate  1  लाख  किलोवाट  की  अ्रावश्यकता  उद्योगों  के  लिये

 है  ।  10  लाख  feta में  से  1  लाख  किलोवाट  टायर  उद्योग की  अ्रावश्यकता है  जिसमें  कोई  कटौती

 नहीं  की  गई  है  बाकी  उद्योगों  में  कटौती  की  गई  है  ।  फरीदाबाद  में  बिजली  की  सप्लाई  में  करौती  करने

 से  पूर्व  उद्योगों  को  सूचित  कर  दिया  जाता  है  जिससे  वें  इस  संबंध  में  आवश्यक  व्यवस्था  कर  लें  ।

 कोयले  के  बारे  में  इस्पात  ग्रोवर  कोयला  मंत्रालय  में  कोई  विवाद  है  ।  हम  चाहते  हैं  कि  इंस

 में  कोयला  मंत्रालय  we  रेल  मंत्नालय  में  पूर्ण  सहयोग  हो  ।

 कुछ  तापीय  बिजलीघरों  को  स्वीकृति  देने  के  संबंध  में  विलम्ब  किये  जाने  की  बात  कही  गई  है  ।

 इस  बारे  में  महत्वपूर्ण  कोयला  खानों  शर  बिजली  परियोजनाओं  में  तालमेल  स्थापित  करना  पड़ता  है  |

 ऐसा  न  होने  पर  विलम्ब  at  सकता  है  |

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  डीजल  से  बिजली  उत्पन्न  करने  को  संभावना  पर  ध्यान  दे  रही  है  ।  उत्तर

 प्रदेश  में  बिजली  की  इस  समय  बहत बहुत  अधिक कमी  नहीं  है

 ory ठा  परमाणु  बिजलीघर  की  अपना  कठिनाइयां  फिर  az  50  किलोवाट  a  अधिक  बिजली

 पैदा  कर  रहा  zt

 सच  है  कि  भाखड़ा  में  जल  स्तर  गत  वर्ष  की  तुलना  में  कम  है  भाखड़ा  के  अपवाह  क्षेत्र  में
 nh  हम वर्षा  होने  से  ग  हमें  इस  बात  को  सुनिश्चित  करना  है  f  पी  भाखड़ा  से  इतना  अधिक  पानी  न  लें

 जिससे  एक  waar  दे  मौसम  में  सिचाई  पर  प्रभाव  पड़े  जाये  ।  इस  कारण  कुछ  कठिनाई  हो  सकती  है

 वास्तव  में  बिजली  उत्पादन  में  कछ  कमा  ्

 हम  बिजली  सप्लाई  उधोग  का  पुनर्गठन  करने  पर  विचार  कर  रहें

 भोगेन्द्र  झा  :  माननीय  मंत्री  द्वारा  दिए  गए  वक्तव्य  सें  निकट  भविष्य में  बिजली

 का  म्यूजिक  उत्पादन  होने  को  are  नद  है  क्योंकि  व  पत्ारे में  पुर्मेतथ्रा  मौसम  अबवा  वर्षा  परं  निभेर

 करते

 हाल  ही  में  हिडाल्गो  ने  इस्पात  श्र  खान  मंत्री  को  यह  सुचित  किया  था  कि  उन्हें  बिजली  की

 कमी
 के

 कारण  अपने  उत्पादन  में  ate  पारियों  में  कमी  करनी  पड़ेगी  अथवा  कुछ  कर्मचारियों  छंटनी

 करनी  wa  स्थिति  यह  कि  हिंडाल्को  में  से  अनेक  कर्मचारियों  को  निकाल  दिया  गया  क्या

 उत्पादन  को  घटाने  के  लिये  ae  कोई  नियोजित  asia  था  ?
 बिट

 '  सेकड़ों  नलकूप  बिजली  की  कमी  के

 कारण  बेकार  पड़े  ग्रामीण  विद्युत  निगम  ने  अ्तुदात  देता  बन्द  कर  दिया  है  शौर  marr  विद्युतीकरण

 प्त  at  गया  a)  sat क  रण  से  ad  सुजा का  कार्य  लगभग  सम  ग  Ol  ant  करण  Ss  NOT  बन्द  पड़ें
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 re  ee  ee ee  ee

 मंत्री  महोदय  ने  यह  स्वयं  स्वीकार  किया  हैं  कि  दामोदर  घाटी  निगम  संकट  की  स्थिति  में

 जब  दामोदर  घाटी  निगम  पर्याप्त मात्रा  में  बिजली की  सप्लाई  नहीं  कर  तो  कौन  यह  कह  सकता  हूँ

 कि  बिहार  की  स्थिति  संतोषजनक होगी  ।

 व्तेमान  स्थिति  यह  है  कि  कृषि  और  में  बिजली  की  शरीक  से  अधिक  मांग  बढ़  रही  है  ।

 रूस  सरकार  द्वारा  500  किलोवाट  क्षमता  का  बिजली  संयंत्र  सप्लाई  करने  का  प्रस्ताव  स्वीकार  करना

 उचित  नहीं  उसके  लिये  विदेशी  मुद्रा  की  आवश्यकता  नहीं

 माननीय  मंत्री  ने  आश्वासन  दिया  है  कि  वर्तमान  बिजली  घरों  से  cfr  बिजली  उपलब्ध  की

 जायेगी  उन्हें  इस  संबंध  में  संयंत्रवार  ब्यौरा  देना  चाहिये  ae  भी  पता  लगा  है  हमारे  तापीय  बिजली  संयंत्र

 घटिया  किस्म  के  कोयले  का  उपयोग  कर  रहे  इस  बारे  में  जांच  की  जानी

 मंत्री  महोदय  ने  यह  weaved  दिया  है  कि  एक  नया  बिजली  जनन  एकक  चाल्‌  किया  जायेगा t

 इस  बारे  में  मंत्री  महोदय  को  वास्तविक  ब्यौरा  देना  घटिया  किस्म  के  कोयले  के  उपयोग से

 उत्पादन  में  कमी  हुई  मत  इस  संबंध  में  एक  wears  द्वारा  जांच  की  जानी  जिससे  बिजली

 पैदा  करने के  लिये  उचित  कोयला  प्राप्त  हो  सके

 श्री  कृष्णचंद्र  पन्त  हिंडात्को  संयंत्र  को  दी  जाने  वाली  बिजली  की  सप्लाई  उत्तर  प्रदेश  द्वारा

 बन्द कर  दी  गयी

 श्री  भोगेन्द्र झ  :  उक्त  जानकारी  आपको  बिजली  बोर्ड  से  प्राप्त  हुई  है  श्र  हिंडाल्को  के  प्रबन्धकों

 से  प्राप्त  हुई

 श्री  छू ष्ा चन्द्र  हमें  हमेशा  जानकारी  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  होती  है  झ्र  यहीं  बात  उत्तर

 प्रदेश  के  मामले  में  भी  लागू  होती

 बिहार की  बिजली  की  इस  समय  प्रतिदिन  की  आवश्यकता  65  लाख  किलोवाट  है  श्र

 दिन  61  लाख  किलोवाट  बिजली  प्राप्त  हो  रही  बिहार  राज्य  को  लगभग  आवश्यकता

 के  झ्रनुसार  बिजली  सप्लाई  की  जाती

 दामोदर  घाटी  निगम में  बिजली  का  उत्पादन  एक  समय  350  मेगावाट  घट  कर  रह  गया

 कब  वहू  बढ़  कर  500 550  मेगावाट  हो  गया

 मुझे  रूस  सरकार  द्वारा  500  मेगावाट  क्षमता  के  यूनिट  के  प्रस्ताव  के  बारे  में  जानकारी  नहों

 मैं  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  कह  सकता

 दामोदर  घाटी  निगम  की  कुछ  यूनिटों  की  झोर  से  उन्हें  सप्लाई  किए  गए  कोयले  की  किस्म  के  बारे

 में  कुछ  शिकायतें  मिली  जब  भी  ऐसी  शिकायतें  मिलती  हैं  सम्बद्ध  मंत्रालयों  से  बातचीत  की  जाती  है

 तथा  समस्या  के  समाघान  के  लिये  उपयुक्त  कदम  उठाये  जाते  नई  परियोजना ग्र ों  को  gal  उन्हें  गराज

 के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  536  के  उत्तर  में  fae  जायेंगी ।
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 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्न

 PAPER  LAID  ON  THE  TA  LE

 श्रांत  व्यापार  नियंत्रण  नीति

 वाणिज्य  (sto  to
 पी०

 :  मैं  वर्ष  1974-75  के  लिये  व्यापर  निगम

 नीति  खण्ड  Tax  की  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  में  रखो  रई '।  देखिये  संख्या

 एल०  ao  6599/74]

 पांडिचेरी  को  संचित  निधि  में  से  किये  जाने  वाले  व्यय  के  प्राधिकरण  के  संबंध  में

 राष्ट्रपति के  आदेश  के  बारे  में

 Re.  Presidents  order  in  regard  to  authorisation  of  expenditure

 out  of  Consolidated  Fund  of  Pandicherry

 श्री  सेझियान
 :
 मैंने  एक  स्थगन  प्रस्ताव  किया  था  ।

 अध्यक्ष  किस  बारे  में
 ?

 श्री  पांडिचेरी  बजट  oe  राष्ट्रपति-ग्रादेश  में  निहित  संवैधानिकता के  बारे  में  ।

 भ्रध्यक्ष  मेरे  विचार  से  इस  मामले  पर  स्थगन  प्रस्ताव  के  माध्यम  से  चर्चा  किये  जाने  की

 प्रा वश्य कता  इस  पर  किसी  aa  प्रकार  से  भी  चर्चा  की  जा  सकती  है  ।  यह  महत्वपूर्ण

 है  तथा  इस  पर  चर्चा  होनी  आपमें  से  एक  माननीय  सदस्य  बोल  सकते  हैं  ।

 aft  ज्योतिर्मय wy  :  श्री  सेझियान  के  पश्चात  हमें  भी  कुछ  बातें  कहनी

 were  मुझे  श्री  मधु  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  ate  श्री  सोनिया  की

 sire  से  सूचनाएं  मिली  श्राप  चाहें  तो  कोई  एक  माननीय  सदस्या  चर्चा  प्रारम्भ  कर  सकता  उनके

 बाद  wal  महोदय  को  बोलने  का  अवसर  दिया  उसके  बाद  अन्य  मानवीय  सदस्य  बोलें

 न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  एच
 ०  श्रार  ०  मुझे इस  वारे  में  कोई  आपत्ति

 हीं  मैं  माननीय  रूपों  की  बातें  ध्यान  पूर्वक  सभा  को  जैसे  सुविधा  रहे  उसी  sare  करे

 मुझे  इस  बारे  में  कल  द  वक्तव्य  देने  की  म्रनुमति  दी  जाए  |

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  नहीं  नहीं  ।

 श्री
 श्यामनत्दन

 मिश्र
 :

 कया  राष्ट्रपति
 को

 सलाह  देने  के  फूल  इस  समस्या  के  सभी

 पहलुश्नों  पर  विचार  नहीं  किया  गया  था
 ?

 श्री  सेझियान  :  इससे  शीत  होता  है  कि  सरकार  ने  इस  गंभीर  संवैधानिक  समस्या  पर  कोई  विवार

 सहीं  किया  |

 meat  महोदय  :  क्या  आज  ary  किसी  भी  समय  वक्तव्य  दे  सकते

 थ्रो  weet  बिहारी  बाजपेयी  :  इसी  समय ।
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 sh  ज्योतिर्मय  सभा  की  — =: IATA  की  गई  )

 meat  महोदय :  मेरे  विचार  से  मंत्री  महोदय  को  झ्रापकी  बात  सुनने  अवसर  दिया  जाये

 जिससे  जल्दबाज़ी  में  कोई  कौर  गलती  न  हो  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  वहां  की  सरकार  गिराने  में  इतनी  जल्दबाज़ी  की  गई  दूसरे

 राष्ट्रपति  को  गलत  परामर्श  दिया  श्रब  वह  हमारे
 तक

 सुनकर  विचारु  करने  के  far  समय  चाहते

 हैँ  |  व्यवधान

 श्री  एच०  शार ०  माननीय  सदस्य  का  यह  कथन  गलत  है  कि  राष्ट्रपति  को  गलत  सलाह

 दी  गई  संवैधानिक  मामला  होने  के  कारण  यह  मामला  महत्वपूर्ण  है  इसीलिये  हम  इस  पर  ध्यान पृ वक

 विचार  करना  चाहते  मेरे  विभाग  की  अनुदानों  की  मांगों  पर  भी  चर्चा  होने  वाली  है  ।

 श्री  ज्योतिमंय  ag:  उन्हें  इसे  सभा-पटल  पर  रखने  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिये  ।

 श्याप्रनन्दन  उन्हें  सभा को  यह  बताना  पहला  कि  उन्होंने
 राष्ट्रपति

 को  इस  अधिनियम  पर

 झनुर्मात  देने  की  किन  प्राकारों  पर  सलाह  दी  ।

 श्री  ए०  के०  गोपालन
 :

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय को  इस  स्थिति  में  समय

 कयों  चाहिये जब  स  मामले  पर  चर्चा  की  जा  रही  ag  स्वीकार  कर  लें  कि  ag  कार्यवाही  उचित
 से  नहीं की  ;

 एच
 ०

 शार
 ०

 गोखले
 :

 यदि  नज  ही  उत्तर  देने  के  लिये  मुझे  विवश  किया  गया  तो  में  उत्तर

 दूंगा  |

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु
 :

 सभा-पटल  पर  पत्र  रख  जाने  को  तब  तक  के  लिये  स्थगित  किया  जब

 सक  वहू  सभा  को  संतुष्ट  न  कर  ,  .  )

 were  महोदय
 :

 मैं  समझता  हूं  कि  यदि  कुछ  ऐसी  बातें  उठाई  गई  जिनके  उत्तर  के  अध्ययन

 किया  जाना  आवश्यक हुमा  तो  मंत्री  महोदय को  समय  दिया  जाना

 श्री  इन्द्रजीत  उस  स्थिति  में  यह  स्पष्ट  होगा  कि  यह  मामला  श्रव्य  विवादास्पद

 भी  संविधान '  :  इस  aes  को  निलम्बित  रखा  जाय े।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आपके  विचार  सुनने  के  पश्चात  मंत्री  महोदय  समझें  कि  इस  पर  पुनः

 विचार  किया  जायें  तो  उनको  समग्र  मिलना  ही

 एच ०  कार  ०  गोखले  :  मेरा  आशय  भी  यही  .

 श्री  सेझियान :  हमें  29  तारीख  को  ही  यह  आशंका  हो  गई  थी  कि  सरकार  एसा  रवैया  ATTA  ।

 इसीलिये  तभी  हमने  प्रश्न  उठाया  था  कि  इस  सभा  में  विनियोग  विश्लेषक  पारित  किए  बिना  राष्ट्र

 पति  को  पांडिचेरी  की  संचित  निधि  से  राशि  निकालने  का  अधिकार  नहीं  उस  समय  उपाध्यक्ष  महोदय

 पीठासीन  थे  तथा  उन्होंने  सरकार  से  इस  ale  ध्यान  देने
 को

 कहा  faq  सरकार  ने  उसਂ  दिन  ठ

 कहा  ।  यह  सभा  की  अवमानना  है  कि  सरकार  ने  इस  बारे  में  राष्ट्रपति  का  आदेश  जारी  कर
 दिया
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 महोदय  !  यदि  सरकार  इस  की  असंवैधानिक  गतिविधियों  को  रोका  नहीं  गया  तो

 दन  ऐसा  भी  सकता  है  जब  सरकार  संसद्‌  के  दोनों  सदनों  की  उपेक्षा  करके  रामापती  के
 रादेश  के  मा

 ध्यान  से  5400  करोड़  स्वयं  के  पूरे  बजट  को  पास  कर  यह  तरीका  नितांत  संवैधानिक
 है

 |

 gat  यह  कि  विधान  सभा  भंग  हो  गई  तथा
 28

 तारीख  को  अध्यादेश  जारी-कर
 गया

 श्रब्यादेश  में  सेक्शन
 51  का  हवाला  दिया

 ०६६३  51  के  aha  राष्ट्रपति  को  अधिनियम  के  कुछ  प्रावधानों  को  निलम्बित  करने  की  शक्तियां

 प्राप्त  हमें  देखना  चाहिये  कि  क्या  अ्रनुदानों  को  स्वीकृति  देने  हेतु  किसी  प्रावधान  को  निलम्बित  किया

 गया  है  जो  एक  मुख्य  प्रश्न

 विधान  सभा  की  शक्ति  सम्बन्धी  शक्तियों  निलम्बित  नहीं की  ये  शक्तियां  यथापूर्व  लागू

 उद्घोषणा  में  कहा  है  कि  ये  शक्तियां  संसद्‌  को  सौंपी  जा  चुकी  हैं

 ्य  को  संचित  निधि  से  धन  निकालने  की  शक्ति  प्राप्त  धन  देने  और  धन  की  सप्लाई  रोकने

 की  सर्वोपरि  शक्ति  संसद  ate  विधान  मण्डल  को  प्राप्त  संसद  सरकारी  कोष  पर  भी  नियंत्रण  रखती

 भ्रनुच्छेद  114  में  उल्लिखित  शक्ति  उपयोग  wer  किसी  भी  निकाय  द्वारा  नहीं  किया  जा

 सकता  संविधान  निर्माता डा०  भ्रम्बेदकर  ने  कहां  था--वित्त  के  मामने  में  संसद  सर्वोपरि  है  क्योंकि

 wag  की  स्वीकृति  के  बिना  किसी  प्रकार
 का

 व्यय  नहीं  कियां  जा  सकता
 दी

 उड़ीसा  विधान  सभा  1961  में  भंग  हुई  थी  कौर  राज्यपाल  ने  राज्य  के  कार्यों  को  चलाने  के  लिये

 कुछ  धनराशियों  को  निकालने  हेतु  तक  wearer  जारी  किया  इस  मामले  ,  की  चर्चा  सभा  में  हुई  ।

 इस  आशय  का  एक  दिया  गया  कि  विधि  मंत्रालय  का  मत  है  कि  सरकार  दारा  प्रस्थापित

 देश  संविधान  के  ज  बैध  नहीं  हमने  इस  बारे  में  तत्काल  राज्यपाल  को  सूचित  इस

 देश  के  अधीन  तब  से  कोई  कार्येवाह्दी  नहीं  की  जा  रही  राज्य  सभा  1961  में  समयावधि में  नहीं  थी  ।

 सस  समय  24  घंटे  के  भीतर  तत्काल  इसे  बुलाया  था  |

 विधि  मंत्रालय  ने  झपने  विचार  व्यक्त  किये  कौर  उन्होंने  अध्यादेश  जारी  करने  संसद्‌  के  afr

 कार  अपने  हाथ  में  लेने  के  लिये  क्षमा  मांगी  प्रधान  मंत्री  ने  संसद्‌  की  स्थिति  स्पष्ट  की  है  ।  लेकिन

 इस  बारे  में  दूसरी से  कोई  स्पष्टीकरण  नहीं  दिया  गया  वे  संसद-विरोधी

 झर  गैर-लोकतांत्रिक आदेश  जारी  करने  में  लगे  हैं

 राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  किये  गये  ota  में  कहां  गया  है  कि  जबकि  संसद  की  दोनों  aa

 के  सल्ल  नहीं  चल  रहे  a  1  1974  से  पहले  किसी  विनियोग  अधिनियम  को  अधिनियमित

 करने  में  कठिनाई  यह  तो  संसद  की  शक्ति  सरकार  को  संसद्‌  में  स्थिति  स्पष्ट  करनी  चाहिये

 थी  ait  उसका  हल  सुझाना  चाहिये  इसके  लिये  सभा  का  सत्र  अल्प-सूचना  पर  भी  बुलाया  जा  सकता

 राज्य  सभा  की  भी  बैठक  बुलायी  जा  सकती  थी
 ।

 ल  1961  में  राज्य  सभा  का  सत्र  नहीं  चल  रहा

 था  लेकिन  24  घंटे  क  भीतर  राज्य  सभा  का  तत्काल  सब्र  बुलाया  गया

 धनराशि की  निकासी  आनुषंगिक  अथवा  पारिणामिक
 नहीं

 129



 April  2,  1974 Paper
 Laid

 on  the  Table

 अनुच्छेद  56  के  श्रन्तगंत  राष्ट्रपति  ate  ड दारा  कुछ  भी  कार्यवाही  कर  सकता  लेकि न  इसी

 wed  में  कहा  गया  है  कि  ऐसी  कार्यवाही  नहीं  कर  सकता  जो  अ्रधिनियम  के  उपबन्धों  के  विरुद्ध

 दो  इस  संबंध  में  उपबन्ध बेहुत  स्पष्ट हैं  गर  मैं  समझता  हूं  कि  28  मार्च  को  जारी  किया  राष्ट्र

 पति  का  आदेश  wae  इसका  कोई  संवैधानिक  आधार  नहीं  है  कौर  ag  संसदीय  प्रणाली  के  विरुद्ध

 हैं

 सरकार  अपनी  इच्छा  से  ही  संसद के चय  समक्ष  झाई  है  ।  हमारे  द्वारा  शंकायें  व्यक्त  करने

 हनियां  देते  के  बाद  भी  सरकार  इस  बारे  में  चुप  रही  है  ।  सरकार  संसद्‌  की  शक्तियों  को  कम  कर  रही

 है  ।

 आपको  यह  विनिर्णय  देना  चाहिये  कि  उक्त  mee  ada  ak  असंवैधानिक है  ait इसे

 पटल  पर  नहीं  रखा
 जाना  चाहिये  ।  यदि  इसे  सभा-पटल  पर  रखने  की  अनुमति  दी  जाती  है  तो  यह

 संसदीय  प्रणाली  के  लिये  घातक  होगा  ।

 इस  संबंध में  महान्यायवादी  को  अपना  मत  व्यक्त  करना  चाहिये  कौर  संसद्‌  की  इस  संबंध  में

 यता  करनी  चाहिये
 |

 संसद्‌  में  की  जा  रहीं  कार्यवाही  लोकतांत्रिक  परम्पराओं  के  विरुद्ध  होगी
 |

 सरकार  वित्तीय  नियंत्रण  के  मामले  में  dae  के  अधिकारों  का  अतिक्रमण  कर  रही  ।
 मह  एक

 शौर  अनुचित  परम्परा  है  ।

 इस  संबंध  में  केवल  विपक्षी  दलों  का  ही  दायित्व  नहीं  है  ।  इससे  सारा  सदन  ही  प्रभावित  हुमा

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior)  :  The  order  issued  by  the  President  is  unconsti-
 tutional  and  illegal.  When  the  Pondicherry  Assembly  has  been  dissolved,  it  is  only  the-

 arliament  which  can  sanction  funds  for  incurring  expenditure  and  the  President  cannot
 authorise  the  withdrawal  from  the  Consolidated  Fund  of  India.  If  the  hon.  Law  Minister
 wants  to  make  it  legal  under  Section  240,  it  will  be  unjust  to  the  Constitution.

 The  Law  Minister  should  admit  that  this  oider  is  not  a  Regulation.

 The  President  may  make  regulations  for  peace,  progress  and  for  good  Government
 of  the  Union  Territory.  The  President  has  taken  this  step  without  taking  Parliament
 into  confidence.

 The  Law  Minister  should  apologise  in  the  House.  The  House  will  not  tolerate  twis-
 ting  of  the  Constitutional  provisions.  The  Attorney  Geneeal  should  be  summoned  to  give
 his  opinion  on  this  issue,  so  that  a  particular  decision  in  this  matter  may  be  taken.

 The  Government  should  state  whether  the  advice  of  the  Attorney  General  was  taken

 before  taking  any  decision  in  this  matter;  and  if  not,  whether  this  decision  was  taken  at  the
 instant  of  the  Law  Ministry.  The  Government  is  guilty  of  tendering  wrong  advice  to  the
 President  and  as  a  result  of  it  grave  constitutional  crisis  has  arisen.  The  Law  Minister  should

 resign  in  order  to  a  tone  for  his  lapse.

 We  do  not  waat  that  the  payment  of  Salaries  to  the  .Government  employees  should  be

 stopped.  It  will  creat  more  difficulties.  But  it  does  not  mean  that  there  should  be  violation
 of  the  Constitution  and  democratic  traditions.  A  proper  solution  of  this  matter  can
 be  found  out.
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 इस  मामले  में
 रसद  का

 श्व मान  किया
 गमा  है

 यह  बहुत
 समस्त  हैਂ  इस  मामले  को  संसद  के  समद  जाने  के  लिये  पर्याप्त  समय  था

 इस  बात  का  पहले  भी  उल्लेख  किया  जा  चुका  है  कि  जब  कभी  सरकार  की  नीतियों  में  भारी

 परिवर्तन  जाना  तो  उस  विषय  पर  dag  में  अवश्य  चर्चा  की  जानी  चाहियें
 ।

 गेहूं

 के  ब्यापार  को  सरकारी  नियंत्रण  में  लेने  की  भी  संसद्‌  में  चर्बा  नहीं  की  गई  थी  a  सजदा  सदस्यों ने

 इस  बारे  में  wal  न  करने  का  कारण  पुछा  था  |

 +  ।  आदेश जारी  '  करने  a  ga  संसद में राष्ट्रपति  का  aren  असंवैधानिक  कौर  गैर-कानूनी
 +
 a

 करने  की  ait  की  MX  कोई  ध्यान  नहीं  fear  गया  a  \

 यदि  च्  इस  प्रकार  कार्य  करना  है  तो  यह  बेहतर  होगा  कि  इसे  भंग  कर  जाये

 देश  में  .  राष्ट्रपति  शासन  लाग  कर  प्रध्यादेश  जारी  किये  जायें  जिससे  धन  व्यर्थ  खच  कर  करोड़ों

 रुपये  की  बचत  की  जा  सके  ।  यदि  संसद  को  बनाये  रखना  है  तो  कुछ  पालन  करना  होगा

 भौर  गंभीर  प्रक्रि याप् नों  का  उल्लंघन नहीं  करना  होगा  ।  लेकिन  अब  सरकार  गेर-कानूनी  कौर  असंवैधानिक  तरीके

 अपना  रही  है  ।  यह  न  केवल  प्रतिपक्ष  का  बल्कि  समूची  संसद  का  पवमान  है  |  इसमें  संसद  at  प्रक्रिया का

 उल्लंघन  कियां  गया  aa  इसकी  कड़े  शब्दों  में  निन्दा  .  करते  हैं  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  सदस्यों  द्वारा  दिये  wa  तकों  कीं  ale  ध्यान  देने  की  बजाय  सरकार

 घौर  विधि  मंत्रालय  ade  का  प्रारूप  तैयार  करने  में  fa  उसी  दिन  लाग  दिया  गया  |

 राष्ट्रपति  के  aren  में  तीन  कारण  प्रस्तुत  किये  गये  ।  एक  मुख्य  कारण  wae  के  दोनों  सदनों

 का  सत्र  न  होना  झर  विनियोग  अधिनियम  को  1  अप्रैल  से  पहले  अधिनियमित करने  में  कठिनाई  होना

 बताया  गया  है  ।  राष्ट्रपति  को  सरकार  धौर  विधि  मंत्रालय  ने  गलत  मंत्रणा  दी  है  ।  यह  कोई  बैध  श्र

 संवैधानिक  तर्क॑  नहीं  है  ।

 इस  बारे  में  वह  1961  की  परम्परा  का  स्मरण  कराया  गया  ह  जबकि  स्थिति  बहुत  संकट  की  थी  ।

 सस  समय  भी  जब  यह  मामला  उठाया  गया  तो  तत्कालीन  प्रधान  मंत्री  ने  पति  गलती  स्वीकार  की  थी  ।

 यदि  सरकार  यह  सोचती भी  है  कि  विरोधी  दल  इसका  विरोध  करेंगे  तो  उसे  विदित  ही  है  कि  उसे

 भारी  बहुमत  प्राप्त  है  ।  गर्त  इस  संबंध  में  किसी  प्रकार  का  खतरा  नहीं  था  ।  विनियोग  विधेयक

 ara  घंटे  में  पारित  किया  जा  सकता  ar

 अनुच्छेद  240  में  यह  व्यवस्था  है  कि  विधान  सभा  के  भंग  होने  पर  शांति

 प्रगति  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  ्  शासन  के  लिये  अ्रधिनियम  बना  सकता  है  ।  ऐसी  बात  थी  तो

 विशेष  रूप  से  उल्लेख  किया  जाना  .  चाहिये  था  कि  राष्ट्रपति  ने  अनुच्छेद  240  के  के  अ्रन्तर्गत

 ऐसा  किया  है  ।  आपका  विनिर्णय  प्राप्त  हो  जाने  तक  रादेश  की  नहीं  जानी  चाहिये

 इस  मांग  का  मैं  समर्थन  करता  हूं  कि  महान्यायवादी को  हमें  लाह  देने  के  लिये  में  बुलाया '-
 जाना  चाहिये  ।  उत्तर  में  एक  वक्तव्य  देकर  सरकार

 को  किसी  भी  हालत  में  इस  मामले  को  समाप्त

 नहीं  समझ  लेना  चाहिये
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 st  श्याम नन्दन  मित्र  :  )
 :  प्रश्न  यह  उठता  है  कि  क्या  वर्तमान  परिस्थितियों  में सरकार

 हारा  की  गई  कार्यवाही  उचित  थी  ।  मेरे  विचार  से  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  पुर्णतया  wae  शर

 असंवैधानिक  है  ।  संविधान  में  संचित  निधि  से  धन  निकालने  के  बारे  में  प्रक्रिया  दी  हुई  है  ।  इस

 मामले में  उत  प्रक्रिया  का  अनुसरण  नहीं  किया  गया  है  ।

 शायद  सरकार  के  दिमाग  में  यह  धारणा  थी  कि  क्योंकि  राज्य  सभा  का  aa  नहीं  चल  रहा  है

 विनियोग  विधेयक  पारित  नहीं  हो  सकता  ।  विशेष  परिस्थितियों  में  विनियोग  अधिनियम  का  उल्लेख

 da  नहीं  है  ।  क्योंकि  wa  विधान  सभा  भंग  को  गई  थी  तब  वह  लेखानुदान ों  की  मांगों पर  विचार  कर

 विनियोग  अधिनियम  का  नहीं  |
 रही  थी  ।  आदेश  में  लेखानुदानों  का  उल्लेख  किया  जाना

 यदि  लोक  सभा  ने  लेखानुदान ों  के  लिये  शंकुमती  दी  होती  तो  सरकार  द्वारा  प्रांडिचेरी  में  ween  द्वारा

 सरकार  का  कार्य  चलाने  की  बात  न्यायोचित  होती  ।  परन्तु  सरकार  ने  ऐसा  नहीं  किया  ।  सरकार  द्वारा

 की  गई  इस  विशेष  कार्यवाही से  यह  बोध  होता  है  कि  वह  तानाशाही  ढंग  से  कार्यवाही  करना  चाहती  है

 धौर  इस  सभा  के  भझ्रधिकारों  के  प्रति  उदासीन  है  ।  अतः  यह  स्पष्ट  है  कि  सरकार ने  इस  मामले  मैं

 संविधान  का  उल्लंघन  करके  गम्भीर  अपराध  किया  है  ।

 मह् दा न्यायवादी  की  उपस्थिति  इस  मामले  में  प्रख्यात  आवश्यक  है  ।

 जेद्दा  तक  इस  मामले  में  आगे  हा्येवाही  किये  जाने  का  प्रश्न  राज्य  सभा  का  सत्त  तुरन्त  बुलाया

 जाना  जिससे  सरकार  को  संचित  निधि  से  इस  भुगतान  को  करने  का  झ्र धि कार  प्राप्त  हो  सके  |

 Shri  Madhu  Limaye  (Banda)  ;  There  is  a  provision  in  rule  3  of  Rajya  Sabba  that  :--

 "When  a  session  is  called  at  short  notice  or  emergently,  the  announcement  of  the
 date  and  time  of  the  session  may  be  made  in  the  press  and  Members  informed  by  telegram
 or  The  Law  Ministry  should  have  considered  all  the  aspects  of  the  question
 when  the  decision  to  dissolve  the  Pondicherry  Assembly  was  taken.  They  could  have  ma-

 naged  to  fulfil  all  the  required  formalities  before  the  31st  March  and  passed  the  Approptia-
 tion  Bill.  It  is  completely  unfair  to  do  this  through  the  President’s  Ordinance.  The
 reasoas  given  for  doing  so  are  baseless  and  meazingless.

 So  far  as  I  think,  this  matter  has  no  relation  whatsoever  with  Article  240  of  the  Cons-
 titution.  The  Home  Ministry’s  Demands  include  provision  for  those  Union  Territories
 where  there  is  no  legislature.  Since  the  legislature  has  already  been  Constituted  in  Pondi-
 cherry,  their  demand  has  got  to  be  presented  here  for  approval.

 This  should  be  discussed  here  whether  the  President  can  issue  an  ordinance  on  the
 basis  of  the  illegal  and  unconstitutional  advice  given  by  the  Government.  In  my  opinion
 it  was  the  duty  of  the  President  to  suggest  to  the  Law  Minister  to  take  immediate  steps  to
 summon  the  Rajya  Sabha  and  get  the  Appropriation  Bill  passed  by  the  Parliament.  The
 Law  Minister  should  resign  for  contempt  of  the  House.

 थी  एस०  छु ०  मोम  भारत  की  संचित  निधि  में  से  धन  निकालने  के  संबंध  में  अनेक

 उपायों  का  उल्लेख  किया  गया  है  ।  इस  संबंध  में  संविधान  के  अनुच्छेद  240  का  प्रौढ़  संघ  राज्य  क्षेत्र

 के  सम्बद्ध  उपबन्धों  का  भी  उल्लेख  किया  गया  है  ।  उक्त  कार्य  भारतीय  संसद  कौर

 तथ्यात्मक  प्रणाली  के  साथ  स्पष्ट  धोखा  है  ।

 यहं  समझा  जाता  है  कि  राष्ट्रपति  ने  विधि  मंत्रालय  अथवा  किसी  oer  विभाग  के  परामर्श  पर

 काय  किया  है  ।  इस  मामले  में  हमें  राष्ट्रपति  पर  महाभियोग  लगाने  के  प्रश्न  पर  ग्रम्भीरता  से  विचार

 करना  चाहिये  ।  यदि  राष्ट्रपति  का  इसमें  हाथ  होना  पाया  जाता  है  तो  उसे  छोड़ा  क्यों  जायें  ।  यदि  उन्होंने
 sa
 ४  दिय  के  & or  a

 जानबूझ  कर  संविधान  का  उल्लंघन  किया
 है  तो  यह  महाभियोग  लगा  ते  का  उचित  झालर  है
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 2  1974  सभा  पर  रखा  गया  पत्न

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  में  केवल  धारा  51  कौर 56  के  बारे  में  बोलना  चाहूंगा  जिसका

 उल्लेख  28  ard  के  आदेश  में  किया  गया  ।  राष्ट्रपति  इस  अधिनियम  के  सभी  waar  किसी  एक

 बन्ध  का  द्वारा  निलम्बन  कर  सकता  है  ।  इस  मामले  में  राष्ट्रपति  ने  वित्तीय  मामलों  से  संबंधित

 संगत  उपबन्धों  को  निलम्बित  नहीं  किया  है  ।  राष्ट्रपति  केवल  उन्हीं  प्रासंगिक  तथा  आनुषंगिक  प्रावधानों  की

 व्यवस्था  कर  सकता  है  जो  इस  निलम्बन  से  उत्पन्न  होते  हैं  ।  सरकार  ने  28  मार्चे  का  प्रादेश  जारी  करते

 समय  इस  धारा  का  धर्य  इस  प्रकार  लगाया  है  ।  राष्ट्रपति  ने  उपखण्ड  में  संघ  राज्य  क्षेत्र  afer

 1963  के  कुछ  उपबन्धों  को  निलम्बित  किया  है  परन्तु  धारा  27  से  31  तक॑  जो
 वित्तीय

 मामलों  से  संबंधित  निलम्बित  नहीं  किया  गया  है  ।

 29  तारीख  के  आदेश  का  कतिपय  आनुषंगिक  तथा  परिणायिक  उपबन्धों  को  निर्धारित

 करना  उन  श्रानषंगिक  तथा  परिणायिक  अधिकारों  का  प्रयोग  नहीं  किया  जा  सकता  है  जो  भ्र धि नियम

 के  किसी  विशेष  उपबन्धों  के  निलम्बन  से  संबंधित  नहीं  इसलिये  इस  बात  पर  विचार  किया  जाना

 चाहिये  कि  क्या  यह  are  संवैधानिक  है  या  नहीं  ।  क्योंकि  28  तारीख  के  wee  के  अनुसार  राज्य

 की  विधान  सभा  इस  ad  में  जीवित  है  कि  प्रतिदिन  उन  सभी  शअ्रधिकारों  का  प्रयोग  करेगी  जो  विधान  सभा

 करती  है  ।  राष्ट्रपति  के  रादेश  के  द्वारा  इस  संसद  को  धान  27  से  31  में  निहित  भ्र धि कारों  सहित

 पांडिचेरी  की  विधान  सभा  के  सभी  अधिकार  प्रयोग  करने  की  शक्ति  दे  दी  गई  है  ।  चूंकि  उन  उपबन्धों  को

 श्री  नंगी बीत  नहीं  किया  है  कौर  संसद  का  सत्न  अभी  चल  रहा  इसलिये

 तथा  पारिवारिक  अधिकारों  की  ale  में  इस  प्रकार  के  अधिकार  का  प्रयोग  नहीं  किया  जा  सकता  है  जो

 कि  धारा  27  से  31  के  विरुद्ध  है  ।  मेरा  यह  कहन  है  कि  यह  भ्रानृषंगिक  तथा  परिणायिक  अधिकार

 नहीं  हो  सकता  है  क्योंकि  यह  किसी  विशेष  उपबन्ध  के  निलम्बन  से  संबंधित  नहीं  ।

 श्री  श्याम नन्दन  मिश्र  :  मेरा  ag  कहना  है  कि  संविधान  के  1517.0  में  लोक  सभा  का

 उल्लेख किया  गया  है  न  कि  समग्र  रूप  में  संसद  का  ।  wave  लोक  सभा  की  सम्मति  लेना  झ्रावश्यक

 है  ।  यदि  यह  सम्मति  ले  ली  जाती  तो  बाद  में  जारी  किया  गया  भ्र ध्या देश  सही  रहता

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्याਂ  मंत्री  महोदय  को  कुछ  कहना  है  ।

 fafa,  न्याय  तथा  कम्पनी  कार्य  मंत्री  एव ०  शरार ०  मैं  इसका  उत्तर  कल  दंगा  |

 उ a  एच ०  एन ०  सुकर्मों  :  हम  इस  मामले प थ क  चर्चा  कर  रहे  हैं  ar  विधि

 मंत्नी  महोदय  उत्तर  देने  के  लिये  तैयार  नहीं  हैं  ।  प्रधान  मंत्री  भी  यहां  नहीं  हैं  ।  क्या  संसदीय  लोकतन्त्र

 इस  प्रकार चल  सकेगा  ?

 झध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  सभी  माननीय  सदस्यों  की  बातों  को  बड़े  ध्यान से  सुन  है  ।

 में  सरकार  को  सलाह  दूंगा  कि  ag  किसी  भी  विधान सभा  को  प्रथम  अप्रैल  के  करीब भंग  अथवा

 निलम्बित  करने  से  पूर्वे  गम्भीरता  से  विचार  करे  ।  व्यक्तिगत  रूप  से  मैं  इस  मद  को  तब  तक  सभा-पटल

 पर
 रखने  की  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  जब  तक

 कि
 मैं  विधि  मंत्री  की  बात  नहीं  सुन  लूं  ।  मैंने

 सरकार
 को

 परामर्श  दिया  है  कि  भविष्य  में  बिना  विस्तार  से  विचार  किये  वे  संवैधानिक  उपबन्धों  को

 म्बित  विधान  सभाओं  को  भंग  करने  शादी  जैसी  कार्यवाही  न  करें  ।  सरकार  को  प्रतिष्ठा  के  प्रश्न
 पर  तब  नहीं  रहना  चाहिये  यदि  कोई  गलती  हुई  है  तो  वह  ठीक  की  जा  सकती  है  ।

 133
 18LSS/74—12



 Paper  Laid  on  the  Table  April  2,  1974

 श्री  एस०  एम ०  बीजों  14  are  को  डाक्टरों को  दिये  गये  के  मसौदे

 को  wa  नहीं  मान  रही  मंत्री  महोदय  इस  पर  दें  ।

 sy  म्योतिमय  बसु  :  मंत्री महोदय  को  इस  पर  वक्तव्य  देना  चाहिये  |

 झब् यक्ष  महोदय  :  मुझे  आपका  नोटिस  मिला  है  ।  मैं  उस  पर  विचार  कहूंगा  ।  श्री  रघुरामैया  |

 ee न्य  aS  साक  Se

 कार्य  मंत्रणा  समिति

 Business  Ad AaAvita Vi  ory  Committee

 प्रतिवेदन 1)

 संसदीय  कार्य  मंत्रो  के०  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 यह  सभा  कायें  मंत्रणा  समिति  के रण  40%  प्रतिवेदन  29  1974  को  समा  में

 प्रस्तुत किया  गया  सहमत है  ।

 were  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  मंत्रणा  ofirfs > के UG  h  40%  प्रतिवेदन  जो  29  1974  को  सभा  में  प्रस्तुत

 किया  गया  सहमत  है
 1.0

 The  motion  was  adopted.

 अनुदानों  की  मांगें

 DEMANDS  FOR  GRANTS

 1974-75

 fafa,  उपाय  att  कार्य  मंत्रालय

 were  महोदय
 :

 ca  हम  न्याय  तथा  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  पर

 wat  करेंगे  ।  जो  माननीय  सदस्य  अपने  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करना  चाहते  पन्द्रह  मिनट  के

 इन्दर  उनकी  सूचना  दे  दें  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  wal  आरम्भ  करेंगे  |
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 ana  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  को  मांगों  के  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 किए  गए

 मांग  स०  कटौती  प्रस्तावक  का  नाम  कटौती का  प्राधिकार  कटौती की

 राशि

 लाणणाणा

 2

 68  12  श्री  ATT  ०  थी  ०  बड़े  निर्वाचन  पद्धति  को  बदलने  में  विफलता  ।  100

 68  13  के  मताधिकार  ag  वायुसीमा  is  वर्ष  निश्चित

 करने में  विलम्ब  |  100

 68  14  ग  कानूनों  का  हिन्दी  में  भ्रनुवाद  उपलब्ध

 करायें  जाने  में  झापेक्षित विलम्ब  100

 68  15  न  न्यायक्षेत्र में  हिन्दी  को  प्रश्न देने  में  विलम्ब  ।  100

 68  16  श  निर्वाचन  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  में

 लता  100

 68  17  व्  निर्धनों  को  निःशुल्क  न्याय  दिलाने  की  व्यवस्था

 करने  में  विफलता ।  100

 68  18  uu  न्यायालयों  में  बढ़ते  हुए  मामलों  को  कम

 अवधि  में  a  निपटाने  की  प्रवृत्ति  के  कारण

 उत्पन्न  देर  से  दिया  गया  न्याय  वाली

 स्थिति  को  ठीक  करने  में  झ्र सफलता  |  100

 68  19  प  श्रम  न्यायालयों  का  विभागीय  रूप  बदल  कर

 उन्हें  पूर्ण  न्यायालयों  का  स्वरूप देने  में

 विफलता  |  100

 68  20  by  कोटे  फीस  तथा  बढ़ती  हुयी  स्टाम्प  यूटी  के

 कारण  न्याय  प्राप्ति में  बाघा  100

 68  21  ही  भारत  के  संविधान  की  हिन्दी में  भ्र धिक ृत  प्रति

 उपलब्ध  कराने  में  विफलता  100

 68  22  क  निर्वाचन  विधि  में  संशोधन  संबंधी

 समिति  की  रिपोर्ट  पर  ot  तक  कोई

 100 कार्यवाही  करने  में  भ्र सफलता  |
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 68  23  श्री  कार वी०  मतदान  सीमा  कम  करने  पर  पुर्नविचार

 करने  में  प्र सफलता I.  100

 68  24  श्री  डी०  के०  पंडा  भारतीय  विधि  संस्थान  को  लोकतांत्रिक  बताने

 तथा  इसे  सी०  बनाई  To  के  प्रभाव  से

 मुक्ति  रखने  की  आवश्यकता |  .  100

 68  25  ी  सोवियत  समाजवादी  संघ  तथा  जमन

 लोकतांत्रिक  गणतंत्र  जैसे  समाजवादी  देशों

 के  साथ  उनके  विधि  श्र  न्याय  पद्धति  के

 विषय  में  विचारों  att  अनुभव  के  श्रमदान

 प्रदान  के  लिए  एक  मंच  बनाने की  झावश्य

 यकता  |  100

 68  26  बड़ ेव्यपार  जमाखोरों  तथा  चोरबाजारी

 करने  वालों  द्वारा  धिक  अपराधों  के  मल

 स्रोतों  को  टूर  करने  के  लिये  व्यापक  विधान

 बनाने  की  आवश्यकता  ।  100

 68  27  ay  मताधिकार  की  TH  21  से  घटाकर  18

 100 ay  करने  की  भ्रावश्यकता ।

 68  28  ी  1974 के  ग्रस्त  तक  केन्द्रीय  अधिनियमों  तथा

 नियमों  का  उड़िया  भाषा  सहित  प्रादेशिक

 भाषाओं  में  अनवाद  करने तथा  उन्हें  जन

 साधारण  में  लोकप्रिय  बनाने  की  प्रा वश्य कता  |  100

 68  29  पी  जनसाधारण  को  सस्ता  तथा  शीघ्र  न्याय

 सुनिश्चित  करने  के  ,  लिये  देश  में  न्याय

 प्रशासन  में  ढल  परिवर्तन  करने  की

 आवश्यकता  |  100

 68  30  cad  सामाजिक

 नाविक  gar

 er

 लालू

 करे

 की  आवश्यकता |  100

 68  31  गी  निर्धन  व्यक्तियों को  कानूनी  सहायता  देने  की

 व्यापक  विधान  योजना  को  क्रियान्वयन

 करने  में  असफलता ॥ |  100

 8.0  32  (2  अनुसूचित  जातियों  तथा  mataa  जनजातियों
 को  सभी  प्रकार  से  विशेषरूप  से  उन्हें
 अपनी  भूमि  वापस  लेने  के  प्रयत्नों  में  जो

 जमीदारों  द्वारा  way  रूप  से  उनसे  ले  ली

 गई  हैं  कानूनी  सहायता  की  तुरन्त  व्यवस्था

 करने  की  आवश्यकता  ।  100
 ह
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 68  33  nate  के०  पंडा  भूमि  सुधार  अधिनियमों  के  क्रियान्वयन  a

 उत्पन्न मामलों  में  निःशुल्क  विधिक  सेवा  की

 तुरन्त  व्यवस्था  करने  की  प्रा वश्य कता  100

 68  34  क्  उन  भूमिहीनों  को  जिन्होंने  सरकारी  बेकार

 भूमि  पर  भ्रतिक्रमण किया  है  बेदखली

 आदेशों  के  विरुद्ध  उस  भूमि  पर  उनके

 प्राधिकारों  की  रक्षा  के  लिये  निःशुल्क  कानूनी
 सेवा की  व्यवस्था  करने  की  झ्रावश्यकता |  100

 68  35  म  उड़ीसा  में  कटक  में  न्यायालय का

 दौरा  न्यायालय  बनाने  की  झ्रावश्यकता  100

 68  36  ी  उच्च  न्यायलयों  के  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति

 के  लिये  विशिष्ट  कसौटी  निमित्त करने  की

 आवश्यकता  |  100

 68  37  ी  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति

 के  लिये  वर्तमान  कानून  में  सुधार  करने  की

 आवश्यकता  |  100

 68  38  ै  यह  सुनिश्चित  करने  की  आवश्यकता की  किसी

 राज्य  का  कोई  व्यक्ति उसी  राज्य  के  उच्च

 न्यायालय  का  न्यायाधीश  नियुक्त  न  किया

 जायें  100

 68  39  म  चीनी  उद्योग  के  राष्ट्रीकरण के  लिये  सही

 कानूनी  मागेदर्शन  देने  में  झ्र सफलता  ।  100

 68  40  मै  थोड़े  से  एकाधिकारियों के  हाथ  में  धन  के

 संकेद्रण  को  कम  करने  के  लिये

 कानूनों  को  बनाने  में  संविधान  (

 शभ्रधिनियम के  बन  जाने  के  बाद

 की  कार्यवाही करने  की  झ्रावश्यकता  |  100

 68  41  d2  एकाधिकारी  औद्योगिक  हों  के  राष्ट्रीयकरण

 के  लिये  प्रभावी  विधान  बनाने  की

 कता |  100

 68  42  श्री एस०  एन०  fag  राजस्थान  में  जयपुर  में  उच्च  न्यायालय  की  एक

 बेंच  खोलने  की  ग्रा वश्य कता |  100

 69  43  ब  न्याय  प्रशासन  की  ऐसी  पद्धति  की  व्यवस्था

 करने  में  असफलता  जो  भष्टाचार  से  मुक्त

 हो  और  निधन  व्यक्ति  की  पहुंच  के  अन्तर्गत

 at |  100
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 68  44  21  ag  से  घटाकर  राशि  घटा  कर '  श्री  रामावतार  शास्त्री  मतदान  की  वायु

 18  वर्ष  करने  में  सफलता ।  _  1  रुपया  कर

 जायें

 68  45  fafer 11  विचार  में  सुधार  करने  में  सफलता  "

 68  46  मै  निर्धन  व्यक्तियों  को  निःशुल्क  कानूनी  सहायता

 देने  में  सफलता |  पौ

 68  47  देश  में  श्रधिवक्ताझों की  समान  कानूनी  फीस
 निश्चित करने  में  सफलता  |  "}

 68  48  )  निर्वाचनों  के  दौरान

 जाति  पर  आधारित  तथा

 वादी  प्रचार  पर  प्रतिबंध  लगाने  की

 यकता |  i

 68  49  ै  सभी  निर्वाचनों  में  अनुपातिक  प्रतिनिधत्व  की

 श प्रणाली  लागू  करने  में  असफलता
 |

 68  50  े  चुनावों  में  हरिजनों  एवं  दूसरे  कमजोर  वर्ग  के

 लोगों  को  वोट  देते  संरक्षण  देने  में

 असफलता  |  (3

 68  51  ग  चुनाव  केन्द्रों पर  जबरन
 कब्जा  करने  तथा

 मतपेटियों को  लेकर  भागने  की  कार्यवाहियों

 को  रोकने  में  सफलता |  ब

 68  52  मै  मधुबनी-उप-चुनाव  में  दर्जनों  मतदान  केन्द्रों पर
 सत्ताधारी  पार्टी  द्वारा  बलपूर्वक  कब्जा  करना

 तथा  दूसरे  भ्रष्ट  तरीकों  का  प्रयोग  1.0

 68  53  हरिजनों  एवं  महिलाओं  के  लिये  हर  जगह ै

 पु थक  मतदान  केन्द्र  बनाने  की  आवश्यकता |  पी

 68  54  ज्  न्यायालयों  में  में  वृद्धि  ी

 68  55,  oes  yy मुकदमेबाजी  का  satire  खर्चीला  होना  ।

 68  56  zy  नीना  मुकदमा  चलाये  लोगों  को  वर्षों  तक  जेलों

 में  रखना  ।  3.0
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 68  57  श्री  रामावतार  शास्त्री  राशि  घटाकर  1
 न्याय  दिलाने  में  आवश्यक  विलम्ब

 |

 रुपया  कर  दी  जाय

 68  58  ”  इजारेदार  कंपनियों  पर  अंकुश  लगाने  में

 लता  ।  क  गे

 68  59  इजारेदारों  द्वारा  जनता  को  खुलकर  लूटते  की

 e  ”

 68  60  1.0  एकाधिकारियों  हारा  एकाधिकार  तथा

 कारी  व्यापार  व्यवहार  अधिनियम का

 घन  करना  कौर  सरकार  की  निष्क्रियता  ।  1.0

 6s  61  1.0  लाली  कंपनियों  की  रजिस्ट्री  करने  की  नीति

 समाप्त  करने  की  आवश्यकता ।  a2

 ह
 भ्रष्ट  महोदय :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  |

 थो  सोमनाथ  चार्जों  मैं  इस  मंत्रालय  की  अनुदानों की  मागों  का  विरोध  करता

 [wer  महोदय  पीठासीन

 Mr.  Deputy  Speaker  in  the  Chair

 इस  मंत्रालय  का  कार्य  गत  वर्ष  बड़ा  निराशाजनक  रहा  है  ।  इसने  देश  की  न्याय  व्यवस्था  पर

 जनता  के  विश्वास को  हिला  दिया है
 ।  न्याय

 पीठ  में  ऐसे  व्यक्तियों  की  नियुक्तियां की  गई  है  जिनका  आचरण

 सही  नहीं  देश  में  कानूनी  सुधार  wet  किये  सके  यह  विभाग  इस  देश  में  पद्धतियों  में

 हस्तक्षेप  करके  संसदीय  लोकतंत्र  को  विघटित  कर  रहा  है  ।  चुनाव  कानून  पर्याप्त  है  जिसके  कारण  मुख्य

 चुनाव  द्यायुत्त ्क्कि  भ्रष्ट  चुनावों  के  लिए  wer  निरीक्षक  का  कार्यालय बन  गया  उत्तर  उडीसा  भोर

 बिहार  में  हाल  में  हुए  चुनाव  इस  बात  की  पुष्टि  करते  हैं  ।

 चुनाव  आयोग  इस  देश  की  चुनाव  apa  को  दूषित  कर  रहा  है  ।  स्वतन्त्र  इल  चुनाव  आयोग

 के  मुख्य  अधिकारी  की  सहायता  से  चुनाव  व्यवस्था  को  भ्रष्ट  रहा  है  ।  एक  महत्वपूर्ण  प्रश्न  यह  उठता

 है  कि  जब  उत्तर  दायी  व्यक्ति  गंभीर  ade  लगाते  हैं  तो  उस  स्थिति  में  चुनाव  आयोग  को  क्या  करना
 चाहिये

 हमें  शीत  है  कि  वर्षों  तक  gare  याचिकायें  निहित  पड़ी  रहती  हैं  तथा  चुनाव  आयोग उन  पर
 कोई  नहीं  करता  ।  चुनाव  ane  से  प्रत्येक  मामले  में  यही  उत्तर  मिलता  है  कि  न्यायालय  में

 चने  जानो
 ।

 यद्यपि  चुनाव  आयोग  का  कायें  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।  वह  देश  भर  में  चुनाव  कराता है  ।

 उसे  संसद  में  अपना  प्रतिवेदन  भी  प्रस्तुत  करना  होता  है  तथापि  वह  way  दायित्वों  का  पूर्णतया से  निर्वाह

 करता
 ।

 1972  में  मेंने  निर्वाचन  भ्रायोग  से  एक  शिकायत  की  थी  किन्तु  ant  ने  मेरी  शिकायत

 की  जांच  का  कार्य  उसी  जिला  मजिस्ट्रेट  को  dior  जिसके  मैंने  शिकायत  की  थी  ।  ऐसी  परिस्थिति

 में  न्याय  पाना  कहां  तक  सम्भव  है  ?
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 संविधान  के  324  के  अनुसार  निर्वाचन  आयोग  ध्यानयोग  होना  चाहिए  किन्तु
 सभी

 तक  इस  व्यवस्था  को  लागू  करने  के  लिये  चुनाव  कानूनों  में  संशोधन  नहीं  किया  गया  ।  श्री  जगन्नाथ
 राव  के  नेतृत्व  में  एक  संयुक्त  समिति  नियुक्त  गई  थी  तथा  उसने  भी  यहीं  सिफारिश की  थी  कि

 wit  एक  बहुसस्दयीय  निकाय  होना  चाहिए

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  संयुक्त  समिति  st  सवंसम्पति
 से

 की  गई  सिफारिश  को  at  तक  क्रियान्वित  क्यों  नहीं  किया  गया  ।  सरकार  कें  इस  रवैये  से  हमें  ज्ञात

 होता  है  कि  उसकी  नियत  खराब  है  तथा  यह  इसी  लिये  नहीं  किया  जा  रहा  एक  व्यक्ति  पर  प्रभाव

 डालना  सरकार  के  लिये  सरल  है  ।

 सेवानिवृत्त  तथा  सेवानिवृत्त  मुख्य  निर्वाचन  आयुक्तों  को  किसी  पद  पर  नियुक्त  किया  जाना
 भी

 देश  के  हितों  के  प्रतिकूल  है
 ।

 मुख्य  निर्वाचन  आयुक्त  को  ज्ञात  होता  है  कि  यदि  वह  सरकार  के  हितों

 रक्षा  करेगा  तो  उसे  सेवानिवृत्त  के  च्  भी  कोई  अरन्य  पद  प्राप्त  हो  सकता  है  ।  उस
 का

 रवैया  पक्षपातपूर्ण  हो  जाना  स्वाभाविक  ही  है  ।  इस  प्रक्रिया  को  समाप्त  किया  जाना  चाहिये  तथा  निर्वाचन

 सम्बन्धी  .  कारणों  में  संशोधन  किया  जाना  चाहिये  ।  मतदान  की  आयु  में  भी  कमी  होनी  चाहिए
 ।

 सरकारी  व्यवस्था  का  दुरुपयोग  किये  जाने  पर  दृढ़ता  से  ,  प्रतिबन्ध  चाहिये  ।  प्रजातंत्र
 प्रणाली को  सुचारु  रूप  से  चलाने  के  लियें ये  बातें  बहुत  झ्रावश्यक  हैं  ।

 जहां तक  कंपनी  कार्य  विभाग  का  संबंध  है  इसे  समवाय  1956  ate  एकाधिकार  तथा

 निबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  अधिनियम  संबंधी  कार्य  सौंपा  गया  था  किन्तु  यह  विभाग  उसे  पूरा  करने  में

 रहा  जिसके  परिणामस्वरूप  सरकार  सुप्रबन्ध  को  समाप्त  न  कर  सकी  ।  मेट्रो  सिनेमा  इसका

 ज्वलंत  उदाहरण  है  जिसके  बारे  में  स्वयं  सरकार  ने  स्वीकार  किया  था  कि  मेट्रो  सिनेमा  संबंधी  सौदा  एक

 धोखाधड़ी  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  बारे  में  कंपनी  विधि  बोड़  ने  1972  से  wa  तक  क्या

 कार्यवाही की  है  ।

 मेट्रो  सिनेमा  कंपनी  के  कर्मचारियों  के  द्वारा  न्यायालय  में  मामला  दायर  feat  गया  था  जिसमें

 सरकार  को  भी  पार्टी  बनाया  गया  था  ।  न्यायालय  में  सरकारी  वकील  से  पुछा  गया  कि  सरकार  का  इंस

 बारे  में  क्या  रवैया  है  ।  किन्तु  सरकारी  वकील  ने  स्पष्ट  शब्दों  में  कह  दिया  कि  हमें  पार्टी  जानां

 उपयुक्त  नहीं  है  ।  हम  इसमें  कोई  भाग  नहीं  लेंगे  ।  चाहता  हूं  कि  विधि  मंत्रालय

 कंपनी  विधि  बो  तथा  कंपनी  कार्य  विभाग  इस  मामले  में  क्यों  सोये  रहे  जब  कि  उन्हें  सारी  स्थिति  से

 अवगत  करा  दिया  गया  था  ।

 समवाय  अधिनियम  में  ऐसे  कई  उपबन्ध  हैं  जिनके  seta  सरकार  विदेशी  कंपनियों  से  संबंधित

 मे
 ~

 उत  उपबन्धों  को जानकारी  भी  प्राप्त  कर  सकती  है  ।  सरकार ने  मेट्रो  थियेटर  के  बारे
 x

 लागू  किया  कौर  यदि  हां  तो  उसके  बाद  क्या  कदम  उठाये गये
 ?

 हम  इस  विभाग  से  यह  मांग  करते  or  रहे  हैं
 कि

 निगमित  क्षेत्र  के  निकायों  के  प्रबंध  में  श्रमिकों

 के  प्रतिनिधित्व की  व्यवस्था  करने  श्रमिकोंਂ  को  इक्विटी  शेयर  के  माध्यम  से  मालिक  बनाने  की

 व्यवस्था  करने  के  लिये  कानून  बनाये  जायें  ।  किन्तु  यह  विभाग  इस  कार्य  में  नितांत  असफल  रहा
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 यह  विभाग  एकाधिकार  हों  तथा  विदेशी  कंपनियों  के  हाथों  में  —_—— -— miae  शक्तियों  को  जमा  होने

 पर  रोक  लगाने  के  कार्य  में  भी  प्रसाद  रहा  है  ।  इंडिया  टोबेको  नामक  अनेक  विदेशी  कंपनियां

 असाधारण  लाभ  जीत  कर  रही  हैं  तथा  सरकार  उनकी  गतिविधियों  पर  कोई  नियंत्रण  नहीं
 ।

 धारा  408  के  प्रस्तुत  सरकार  को  सुप्रबन्ध  वाली  कंपनियों  में  निदेशक  नियुक्त  करने  का  अधिकार

 है  ।  सरकार  ने  1972-74  में  केवल  9  कंपनियों  के  मामले  में  इस  भ्र धि कार  का  प्रयोग  किया  ।  मुझे

 खेद  है  कि  सरकार  ने  जिस  ढ़ंग  से  निदेशकों  की  नियुक्ति  की  उससे  सरकारी  निदेशक  नियुक्त  किये
 जाने

 का  उद्देश्य  ही  विफल  हो  गया  ।

 पहली  1972 की  धारा  410  के  उपबन्धों  के  अन्तर्गत  एक  सलाहकार  नियुक्त की

 गई  ।
 किन्तु  गत  दो  वर्षों  में  इस  समिति  की  केवल  एक  बैठक  हुई

 ।
 कंपनी  विधि  ate  ने  प्रबन्ध  निदेशकों

 और  पूर्णकालिक  निदेशकों  को  पारिश्रमिक  दिये  जाने  के  बारे  में  मागं दर्शी  सिद्धांत  बनाये  हैं  जिनके

 अन्तर्गत  उनकी  मासिक  arr  5,000  रुपया  निर्धारित  की  गई  है  ।  उसके  अतिरिकत  उन्हें  सभी  अन्य

 सुविधायें  प्राप्त  हैं  जिसका  कुल  योग  लगभग  12,000  रुपया  बैठता  है  ।  इस  सरकार  ने  समाजवादी झ

 दृष्टिकोण  से  उतना  भारी  पारिश्रमिक  निर्धारित  किया  है  ‘|

 विशेष  लेखापरीक्षा  का  अधिकार  भी  सरकार  को  प्राप्त  है  किन्तु  गत  वर्ष  केवल  चार  मामलों  में
 इस  अधिकार  का  प्रयोग  किया  गया  है  ।  लागत  लेखापरीक्षा  की  महत्वपूर्ण  व्यवस्था  को  भी  केवल  37

 मामलों  में  उपयोग  किया  गया  है  ।  यही  इस  विभाग  का  कार्यकरण  है  ।

 प्रमुख  वित्र  एजेंसियों  के  कार्यकरण  की  जांच  पड़ताल  किये  जाने  की  भी  व्यवस्था  है  ।  उन्हीं

 एजेंसियों के  माध्यम  से  कंपनियां  अपने  लाभ  को  विदेश  भेजती  हैं  ।  1972-73 में  केवल  14  मामलों  में

 इस  प्रकार  की  जांच  पड़ताल  आरम्भ  की  गई  झर  केवल  तीन  मामलों  में  यह  कार्य  पूरा  किया
 |

 जहां  तंक  विभाग  के  कार्यकरण  का  संबंध  है  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  विभाग  द्वारा

 धीशों  की  नियुक्ति  किस  कसौटी  के  aia  की  जाती  है  ?  क्या  मुख्य  न्यायाधीश  से  इस  बारे  में  सलाह

 ली  जानी  है  अथवा  नहीं  ?  उच्चतम  न्यायालय  में  गत  6  महीनों  से  एक  स्थान  रिक्त  है  तथा  उसे  न  भरे

 जाने के  क्या  कारण  हैं  ?  मेरी  यह  भी  मांग  हैं  कि  सेवानिवृत्त  न्यायाधीशों  को  नियुक्त नही  किया  जाये  |

 एक  ग्न्य  महत्वपूर्ण  मामले  की  कौर  मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।  दिवान  चमन

 लाल  कौर  wt  वकीलों  ने  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  के  कार्यकरण  के  बारे  में  राष्ट्रपति  को  एक  शासन

 दिया  ज
 ए  ।  उस  मामलें  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  10  मिनट  अधिक  समय  ले  लिया  है  |

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  कानूनी  सहायता  के  बारे  में  मेरा  सुझाव  है  कि  सेवा  से  निकाने  जाने  या

 maitre  विवादों  से  संबंधित  मामलों  में  भी  गरीब  व्यक्तियों  को  कानूनी  सहायता  प्रदान  की  जानी  चाहिये  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  सरकार  इस  संबंध  में  तुरन्त  कोई  निर्णय  करे  तथा  निर्धन  व्यक्तियों को  कानूनी

 सहायता  दिलाने  के  बारे  में  कोई  व्यवस्था  करे
 ।

 श्री  जगन्नाथ राव  :  इस  मंत्रालय की  मांगों  का  सेन  करते  हुये  मैं  यह  चाहता

 हूं  कि  इस  मंत्रालय  द्वारा  जो  कार्य  किये  जाते  हैं  उनका  महत्व  बहुत  अधिक  है  ।
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 मैं  सरकार  का  oma  इस  तथ्य  की  site  दिलाना  चाहता  हूं  कि  eee  का  खर्च  दिन  safe

 दिन  बढ़ता  जा  रहा  है  ।  राज्य  सरकारें  कोट  फीस  को  बढ़ाती  जा  रही  हैं  तथा  वे  इस  राशि  को

 आय  समझती  है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  को  यह  श्रादेश  दे  कि  कोर्ट  फीस
 को

 आमदनी  का  जरिया  न  समझा  जाये  |

 उच्च  न्यायालयों तथा  सर्वोच्च  न्यायालय  द्वारा  मुकदमों  के  फैसले  में  अ्रसाधारण  विलम्ब  को  जाती है

 जिससे  लोगों  को  भारी  सुविधा  होती  न्यायाधीशों  की  संख्या  में  वृद्धि  किये  जाने  पर  भी  अनिणति

 मुकदमों  की  संख्या  में  कमीं  नहीं  हो  रही
 ।

 इस  संबंध  में  सरकार  को  कोई  उपयुक्त  कार्यवाही  करनी

 चाहिय े।

 गरीब  लोगों  को  कानूनी  सहायता  दिये  जाने  के  बारे  में  सरकार  को  ब्रिटेन  की  भांति  एक  निधि

 बनानी  चाहिये  तथा  वास्तव  में  निर्धन  व्यक्तियों  के  मुकदमों  की  पैरवी  के  लिये  इस  निधि  से  वकीलों को

 फीस  दी  जानी  चाहिये  ।  मुकदमा  जीतने  के  बाद  सरकार  द्वारा  खर्चे  की  गई  राशि  दूसरे  पक्ष  से  वसूल

 की  जा  सकती है

 उच्च  न्यायालय  तथा  उच्चतम  न्यायालय  में  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  के  बारे  में  wa  कोई  विवाद

 नहीं  रहना  चाहिये  क्योंकि  सरकार  ने  विधि  orate  की  सिफारिशों  को  स्वीकार  लिया है  तथा

 निर्धारित  नियमों  के  अर्न्तगत  नियुक्तियां  की  जा  रही  हैं  ।

 एक  बात  अवश्य  चिन्ताजनक  है  sk  वह  है  सेवानिवृत्ति  न्यायाधीशों  की  विभिन्न  आयोगों  श्रादि  में

 पुनः  नियुक्ति  ।  इससे  जनता  के  मन  में  श्राशंकाएं  उत्पन्न  होती  यदि  सरकार  समझती  है  कि  75  या

 80  वर्ष  की  ama  में  भी  सेवानिवृत्त  न्यायाधीश  कार्य  कर  सकते  हैं  तो  सरकार  न्यायाधीशों  की  सेवानिवृत्ति

 की  वायु  कयों  नहीं  बढ़ा  यदि  इस  प्रकार  न्यायाधीशों  को  पुनः  नियुक्त  किया  जाएगा  तो  उनसे

 निष्पक्षता  की  नहीं  की  जा  सकती  |

 राजभाषा  आयोग  एक  सेवानिवृत्त  मुख्य  न्यायाधीश के  अधीन  है  ।  इस
 प्रयोग  का  यह

 सुनिश्चित  करना  है  कि  हिन्दी  राजभाषा  के  रूप  में  प्रगति  करे  ।

 किन्तु  वहां  इस  दिशा  में  कुछ  नहीं  जा  रहा  ।  वहां  पर  ऐसे  व्यक्ति  होने  चाहियें  जिनकी

 हिन्दी  में  प्रतिनिष्ठा  हो  ।  सभी  केन्द्रीय  कानूनों  का  हिन्दी  में  तथा  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  अनुवाद  होना

 चाहिये  जिससे  सभी  लोगों  को  कानूनों  का  पता  लग  सके
 |

 विपक्षी  दल  के  माननीय  सदस्यों  ने  निर्वाचन  आयोग  के  कार्यकरण  की  आलोचना  की  है  तथा

 ।  कांग्रेस  पार्टी  को  राज्यों में  तथा चुनावों को  धोखाधड़ी  बताया है  ।  मैं
 इस  आलोचना  से

 सहमत  नहीं

 केन्द्र  में  बहुमत  इसलिये  प्राप्त  होता  है  क्योंकि  जनता  का  कांग्रेस  उसकी  नीतियों  तथा  प्रधानमंत्री

 के  नेतृत्व  में  विश्वास है

 जहां तक  कंपनी  कानून  का  संबंध  है  इसके  अंतगर्त  कंपनियों  के
 कार्यकरण

 का  विनियमन  किया

 जाता  देश  में  36,000  कंपनियां  हैं  जिनमें  से  28,000  प्राइवेट  लिमिटेड  हैं  तथा  लगभग  7,000

 सरकारी  कंपनियां हैं  ।  ..  से  1973  की  waft  में  363  इंस्पैक्शन  किये  गये  इस  संबंध

 में  मेरा  सुझाव  है  कि  इंस्पैक्शन  डायरेक्टोरेट  में  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  कंपनियों  का  निरीक्षण

 करने  के  लिये  एक  कैडर  बनाया  जाना  चाहिये  ।  तत्संबंधी  रिपोर्टों  को  भी  प्रकाशित  किया  जाना  चाहिये

 जिससे  जनता  को  पता  लग  सके  कि  ये  कंपनियां  नियमानुसार  कार्य  कर  रही  अथवा  नहीं
 |
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 2  1974  न्याय
 करती

 ज  मंत्रालय

 कंपनी  विधि  विभाग  को  इस  बात की  भी  gaat  जांच  करनी  चाहिये  कि  इन  बड़े  व्यापार

 गृहों  द्वारा  किन  किन  sea  कंपनियों  में  पंजी  लगाई जा  रही  है  क्योंकि  बड़े  पूंजीपति  इसी  प्रकार  अन्य  कंपनियों

 को  झपने  नियंत्रण  में  ले  लेते  हैं  ।  इस  विभाग  को  कम  शेयर  वाले  व्यक्तियों  के  हितों  की  भी  रक्षा  करनी

 चाहिय े॥

 जहां  तक  एकाधिकार  तथा  निबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  जो  अप्रैल  1970  में  लागू

 किया  गया  का  संबंध  हैं  मैं  जानना  चाहता  हूं  क्या  इस  अधिनियम  के  माध्यम  से  एकाधिकार में  कोई

 कमी  हुई  है  ?  मेरे  विचार  से  इसको  बढ़ावा  मिला  है  ।  किसी  उद्योग  के  विस्तार  के  लिये  दिये  गये

 आवेदन  पत्र  को  सरकार  चाहे  तो  आयोग  को  सौंप  सकती  है  तथा  की  सिफारिश  मानने  के  लिये

 सरकार  बाधक  नहीं  होती  ।  आयोग  इस  संबंध  में  कोई  निर्णय  धारा  28  में  निहित  सिद्धांतों  के  आधार

 पर  लता  है  ।  जब  तक  इन  सिद्धांतों  में  संशोधन  नहीं  किया  जा  जायगा  ।  मेरे  विचार  आयोग  कुछ
 ः 1  pe

 नहीं  कर  सकता  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  wie  को  ऐसा  बनाया  जायें  जो  प्रभावकारी  माध्यम
 o “4 a  हो

 सके

 अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अनुसार  यह  शक्ति  केन्द्रीय  सरकार  को  प्राप्त  है  कि  वह  किसी  भी

 मामले  जहां  उसे  लगे  कि  एक  या  अधिक  उपक्रम  किसी  एकाधिकारी  प्रक्रिया  में  लगे

 कार  जांच  भ्रायोग  को  सौंप  सकती  इसका  we  यह  है  कि  जब  तक  सरकार  मामले  को  आयोग  को
 न

 सौंपे  तब  तक  अयोग  स्वयं  किसी  मामले  की  जांच  नहीं  कर  सकता  ।  निबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रियाएं

 भ्र घि नियम की  धारा  10  में  संशोधन  किया  जाना  ताकि  एकाधिकारी  व्यापार  प्रक्रिया द्र ों और

 निबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रियाओं  के  मामले  में  प्रयोग  का  क्षेत्राधिकार  समान  बन  जायें  ।  के  सदस्यों

 की  संख्या  में  वृद्धि  की  जाये  ताकि  वह  प्रभावपूर्ण  ढंग  से  कार्य  कर  धारा  37  का  सम्बन्ध

 त्मक  व्यापार  प्रक्रिया प्र ों  से  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  wea  निबन्धात्मक  व्यापार  करारों  की  जांच

 नहीं  कर  सकता ।  साथ  ही  अधिनियम  में  ऐसे  मानदण्ड  निर्धारित  नहीं  हैं  जिनके  आघार  पर  कोई  मामला

 आयोग  को  सौंपा  यदि  एकाधिकारों  क॑  विकास  को  रोकना  है  अधिनियम की  धारा  उप  शौर
 27  को  प्रभावपूर्ण  ढंग  से  लागू  करना

 श्री  Sto  सै ०  पंडा
 :  पृष्ठ  72  पर  fers  व्यापार  प्रक्रियाएं  झ्र घि नियम  की

 क्रियान्विति  के  बारे  में  कुछ  तथ्य  दिये  गये  किन्तु  आयोग  के  कार्यों  के  मूल्यांकन  का  उल्लेख  कहीं
 भी

 नहीं  यह  भी  नहीं  बताया  गया  है  कि  एकाधिकार  और  निबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रियाएं  रोकने  में  .

 आयोग  कहां  तक  सफल  रहा  दूसरी  आर  हिन्दुस्तान  लिबर  कम्पनी  को  एस०  टी०  पी०  बनाने का

 लाइसेंस  दिया  गया  यह  सिंथेटिक  डिटरेजेंट  बनाने  के  काम  भ्राता  है  ।  यह  लाइसेंस  के
 दो

 सदस्यों  को  सिफारिश  पर  दिया  गया  है  जबकि  तीसरे  सदस्य  के  विक्टरी  टिप्पण  पर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  ।  साथ

 सरकार  को  यह  भी  बताया  गया  है  कि  यह  कम्पनी  अपने  उत्पादों  का  स्टाक  जमा  कर  लेती

 है  कौर  उसके  दाम  बड़ने  पर  माल  को  बाजार  में  देती  डालडा  we  बेबी  फूड  के  बारे  उन्होंने

 ऐसा  ही  झ्राजकल  सनलाइट  ae  लाइफ बॉय  साबुनों  का  प्रभाव  चल  रहा  यह

 कम्पनी  प्रति  दर्जन  साबुन  की  बड़ियों  पर
 20

 पैसे  वितरण  बचें  लगाना  चाहती  है
 ।

 यूनीलीवर
 नामक

 अन्तर्राष्ट्रीय
 जो

 विदेशी  कम्पनी  की  सहायक  कम्पनी  को  यें  सारी  रियायतें  किन  कारणों  से

 दी  जबकि  सरकारी  sie  गैर  सरकारी  क्षेत्र  की  बहुत-सी  कम्पनियां  इसी  डिटरजैंड  का  उत्पादन

 करने  में  सक्षम  हिन्दुस्तान लिवर  कम्पनी  का  डिटर्जेंट  उद्योग पर  पहले  ही  60  प्रतिशत  एकाधिकार

 है  ग्र  इस  लाइसेंस से  उसका  एकाधिकार  80  प्रतिशत हो  जायेगा  ।  ऐसी  स्थिति में  यह  लाइसेंस

 143



 Min.  of  Law,  Justice  and  Company  Affairs  April 2,  1974

 a

 लाए उन भारत तीय  कम्पनियों  जिन्होंने  उसके  लिए  ~ aTaet  किया  क्यों  नहीं  दिया  गया  ?  मैं  मंत्रालय

 से  अनुरोध  करता  हूं  कि  हिन्दुस्तान  लिवर  को  दिये  गये  लाइसेंस  को  रद  किया  ar  देश  में

 एकाधिकार  की  स्थिति  बढ़ती  जा  रही  है  और  उस  पर  कोई  नियंत्रण  नहीं  है  ।  निबन्धाकारी  व्यापार

 प्रक्रियाएं  अधिनियम  की  धारा  28  का  हिन्दुस्तान  लिवर  कम्पनी के  मामले  में  स्पष्ट  उल्लंघन  किया  क

 इस  अधिनियम  में  कुछ  संशोधन  किये  जाने  इसके  लिए  मांग  भी  को  जा  रही  कई  बातें

 सरकार  को  बताई  गई  परन्तु  सरकार  इस  बारे  में  उपेक्षा  fear  रही  इस  श्रघधिनिवम  में  इस  प्रायः

 का  संशोधन  शीघ्र  fear  जाना  चाहिए  कि  अ्ंशधारिता  की  प्रतिशतता  74.  26  के  स्यान  पर  75.  25

 हो  जाये |  इसपे  विदेशो  कम्पनियों  का  उन  कम्पनियों  पर  नियंत्रण  न  रह  सकेगा  जिनमें  उनके  अंश  हैं  ।

 पंजाब  प्राइवेट  कम्पनी  जो  सरकारी  धन  से  विकसित  होती  जा  रही  एक  एकाधिकारी  कम्पनी  zt

 इस  पर  भी  प्रतिबन्ध  लगाया  जाना  इन  बड़ो  कम्पनियों  का  एक  हो  eta  होता  है  श्र  वह  है

 लाभ  कमाना  |

 एकाधिकार  तथा  निबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रियाएं  आयोग  को  43  मामलें  सौंपे  गये  उनमें  से

 कम्पनी  विधि  विभाग  ने  कुछ  वापस  ले  लिए  ।  आयोग नें  उन  की  जांच  शुरु  कर  दी  थी  कौर  उस  पर  काफी  खर्च
 भी  किया गया  फिर  उन  मामलों  को  सरकार  द्वारा  वापस  क्यों  लिया  गया  ?  इससे  यह  पता  चलता

 है  कि  सरकार  की  इन  निहित  हितों  ate  बड़े  एकाधिकार  गृहों  से  सांठ-गांठ  wa  को  धारा  21,  22

 भर  23
 के  अन्तर्गत  कुछ  मामले  सौंपें  जाने  चाहिएं  थे  किन्तु  सरका

 र
 ने  उन्हें  आयोग  को

 न
 सौंपने  का

 निर्णय  स्वयं  ही  कर  लिया  ।  art  ऐसे  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  नहीं  अपनाये गये  हैं  जिनके  आधार

 पर  मामले  aa  को  सौंपे  ऐसे  मागं दर्शी  सिद्धान्त  शीघ्र  बनाये  जाने  चाहिएं  जिससे  मंत्रालय

 औद्योगिक  नीति  संकल्प  के  श्रन्तगंत  बने  कानून  के  उल्लंघनों  के  बारे  में  हस्तक्षेप  कर  सके  कौर  उस
 पर

 लगा  सके  |

 जहां  तक  विधि  कौर  न्याय  का  सम्बन्ध  हम  गरीबों  को  कानून  की  सहायता  देने  की  मांग  करते

 रहे  हैं  ।  वे  कहते  हैं  कि  विशेषज्ञ  समिति  की  सिफारिसों पर  विचार  कर  रहे  इस  बारे में  सभा  में  कौर  सभा से

 बाहर  सरकार  की  कौर  से  आश्वासन  दिये  गये  समाज  के  दुबई  वर्गों  को  ऐसी  सहायता  जानी

 यदि  विद्यमान  कानून  को  इस  प्रकार  से  लागू  नहीं  कियां  जाता  जिससे  गरीबों  का  fea

 उसे  निर्धनों  के  लिए  हितकारी  नहीं  tar  जा  सकता  ।  भूमि  सुधार  अघिनियम  बनाये  जा  रहे  हैं  जिनके

 aq  अधिकतम  सीमा  से  अधिक  कृषि  भूमि  को  भूमिहींनों  में  वितरित  किया  जाना  किन्तु  जमीदारों

 द्वारा  काश्तकारों  पर  भूमि  का  कब्जा  लेने  के  लिए  दीवानी  wie  फौजदारी  दोनों  प्रकार  के  मुकदमें  चलायें

 जा  रहे  ऐसी  स्थिति  में  हजारों  और  लाखों  निर्धनों  प्रौढ़  काश्तकारों  को  कानूनी  सहायता  दी  जानी

 राज  भी  कानूनी  सहायता  की  बात  कागजों  तक  सीमित  निर्धन  काश्तकारों को  ऐसी

 सहायता  दी  जानी  चाहिए  ताकि  उन्हें  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  प्रोत्साहन मिलें  ।  अन्त में यह में  यह

 सुझाव  है  कि  संसद  सदस्यों  और  विधि  बेत्ताचों  की  एक  समिति  बनाई  जानी  चाहिए  जो  सत्ता के  दुरुपयोग

 पर  रोक  लगाय े|

 श्री  दिनेश  चन्द्र  गोस्वामी  मैं  विधि  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  का  सेन

 करता  पिछले  दो-तीन  वर्षों  में  इस  मंत्रालय  ने  कुछ  ऐसे  विवादास्पद
 निर्णय  किये  हैं  जिनसे  पुरा  देश

 हिल  उठा  उदाहरण  के  मूल  अधिकारों  में  संशोधन  करने  का  संसद  का  अधिकार  या  अनुच्छेद

 31  के  बारे  में  संविधान  संशोधन  या  न्यायाधीशों  की  वरीयता  की  उपेक्षा  का  मामला  लिया  जा  सकता

 इन  विवादों  के  मूल  में  हमारी  वर्तमान  विधि-शिक्षा  तर  विधि-व्यवस्था  है  ।  ग्रह  मेरे  विचार

 विधि  मंत्रालय  को  पुरी  विधि  व्यवस्था  पर  विचार  करना  चाहिए  ak  उसे  एक  नया  रूप  देना
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 12  1896  न्याय  ate  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय

 «एटा

 संविधान  में  संशोधन  कर  देते  मात्र  से  काम  न  इसके  लिए  पूरे  देश  में  age  वातावरण  बनाना

 यह  भी  देखा  गया  है  कि  कानूनों  में  जो  सुधार  किये  गये  वे  alana  मशीनरी  के  अभाव  में

 लागू  ही  नही  किये  जा  सके  कानूनों  और  संविधान  में  संशोधन  किये  जा  चुके  हैं  परन्तु  प्रशासनिक

 व्यवस्था  के  पुनर्गठन  के  उद्देश्य  से  तत्सम्बन्धी  कानूनों  में  कोई  संशोधन  नहीं  किया  गया  इसके  लिये

 अनुच्छेद  311  में  संशोधन  किया  जाना  चाहिए  ताकि  सैनिक  कर्मचारी  अपनी  गलतियों  के  परिणामों

 से  बच  न  सके  ate  वह  देश  में  प्रगतिशील  नीतियों  को  लागू  करें  ।

 ara  स्थिति  यह  है  कि  विभिन्न  कानूनों  के  दण्ड  सम्बन्धी  उपबन्धों  से  ग्रेग-ग्रेग  मंत्रालय  सम्बन्ध
 भारतीय  दण्ड  संहिता  wie  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  गृह  मंत्रालय  के  विषय  जबकि  ये  विधि  मंत्रालय

 के  विषय  होने  चाहिएं  att  इनसे  सम्बन्धित  विधेयक  सभा  में  विधि  मंत्रालय  द्वारा  लाये  जाने  चाहिए

 विभिन्न  कानूनों  के  दण्ड  सम्बन्धी  उपबन्धों  में  तर्क साम्य  नहीं  भारतीय  दण्ड  संहिता  के  waite  हत्या

 करने  वाले  को  फांसी  की  सजा  या  श्राजीवन  कारावास  की  सजा  है  परन्तु  खाद्य  झ्रपमिश्रण  निवारक

 अधिनियम  के  अन्तर्गत  उस  व्यक्ति  के  जो  मिलावट  करके  किसी  को  मारता  केवल  तीन  वर्ष

 की  सजा  इसी  प्रकार  जमाखोरी  करने  वालों  के  लिए  सजा  बहुत  ही  कम  विधि  मंत्रालय  को
 इस

 पहलू  पर  विचार  करना  चाहिए  wie  विभिन्न  अधिनियमों  के  भ्रत्तर्गंत  दण्ड  उपबन्धों  में  एकरूपता  लानी

 श्राज  न्याय  पाने  में  अधिक  विलम्ब  होता  है  ate  प्रतीक  खां  होता  विधि  व्यवस्था  को

 सरल  बनाया  जाना  चाहिए  और  यदि  सम्भव  हो  तो  marae  कपिल  are  की  व्यवस्था  समाप्त  की

 जानी  चाहिए  ।

 उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  के  वेतनमानों  site  सेवा  की  शर्तों  में  सुधार  किया  जाना  चाहिए  ।

 न्यायिक  श्रधघिकारियों  की  सेवा  की  शर्तों  पर  विधि  मंत्रालय  को  ध्यान  देना  दूसरा  सुझाव  मैं

 यह  देना  चाहता  हूं  कि  किसी  भी  सेवा  निवृत्त  न्यायाधीश  को  किसी  भी  शझ्रायोग  में  न  लिया  जाये  ।  नदी

 न्यायाधीश  प्रतिभावान  नहीं  तो  लोगों  को  न्याय  न  मिल  सकेगा  ।  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  की  शर्तों

 में  भी  सुधार  किया  जाना  मुझे  आशा  है  कि  विधि  मंत्री  मेरे  इन  सुझावों  पर  ध्यान

 Shri  R.  V.  Bade  (Khargone)  :  Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,  these  days  fee  court  is  being
 increased.  Now,  in  my  state  court  fee  of  Rs.  10  is  to  be  affixed  in  place  of  Rs.  4/.

 from  stamps  and  registration  was  Rs.  133.8  crores  which  increased  to  Rs.  143.3  crores  in
 Thus  it  has  become  very  difficult  for  poor  persons  to  get  justice.  In  1971-72  the  Tevenue

 1973-74.  I  want  to  suggest  that  the  Law  Minister  should  give  directions  to  the  states  in  this
 respect.  It  is  also  said  that  delayed  is  justice  About  78,617  cases  are  pend-
 ing  in  the  Allahabad  High  Court  41,442  cases  are  pending  in  Bombay  High  Court,  20,  653
 cases  are  pending  in  Madhya  Pradesh,  23,704  cases  are  pending  in  Patna  High  Court,  25,150
 cases  are  pending  in  Punjab  and  Haryana  Court  and  13,356  cases  are  pending  in  Rajasthan.
 These  cases  have  been  pending  for  the  last  4,  5  or  6  years.  A  committee  to  study  the  problem
 of  pending  cases  in.  High  Courts  was  appointed  and  it  is  told  that  it  submitted  its  report  in
 1972.  But  so  far,  it  is  not  told  as  to  what  their  recommendations  were  and  what  has-happen-
 ed  to  them.  want  to  say  that  their  recommendations  should  be  brought  before  us.

 J  would In  regard  to  Hindi  translations  of  laws,  it  is  said  that  efforts  are  being  made  for  it.
 like  to  say  that  Hindi  translation  of  our  Constitution  is  not  available  even  in  this  library.
 I  want  to  know  the  details  regarding  the  Acts  which  have  not  been  translated  in  Hindi?
 May  know  from  the  Hon’ble  Law  Minister  the  reasons  for  not  getting  the  Acts  translated
 in  Hindi?  I  app2al  to  the  Government  to  get  the

 Acts
 translated  in  Hindi  expeditiously.

 डी०  सी०  गोस्वामी  पीठासीन  हुए
 [Shri  D.C.  Goswami  in  the  Chair]

 The  hon.  Minister  had  stated  that  efforts  are  being  made  to  provide  legal  aid  to  the
 poor.  He  had  also  stated  that  the  Government  propose  to  bring  a  comprehensive  Bill
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 in  this  regard.  We  want  to  know  when  this  Bill  would  be  brought  before  this  House.
 An  early  action  should  be  taken  in  this  regard,  as  it  will  benefit  the  Harijans  and  Adivasi
 pepole.

 It  has  also  been  told  that  the  company  law  is  being  amended  to  encourage  the  indus-
 trialists  to  invest  more  money  in  the  industries.  From  the  report  it  appears  that  Govern-
 ment  has  failed  in  attracting  more  capital.

 The  Joint  Committee  on  Election  Commission  has  stated  in  its  report  the  Law  Com-
 mission  should  not  be  one  man  Commission,  and  it  should  have  five  or  six  members.  May
 I  know  the  decision  taken  by  Government  in  this  regard?  In  this  report  it  has  also  been
 recommended  that  the  voting  age  should  18  years  instead  of  21  years.  No  decision  has
 yet  been  taken  on  this.  The  Law  Minister  should  consider  this  report  and  see  that  it  is

 i
 implemented  soon,

 Too  many  irregularities  are  committed  during  this  election.  The  law  should  be  so
 amended  whereby  it  may  not  be  possible  to  commit  irregularities.

 at  विक्रम  महाजन  :  मेरे  विचार  में  यह  पहला  अवसर  है  कि  हम  इस  संसद  में

 विधि  मंत्रालय  के  संबंध  में  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  कोई  ऐसी  परम्परा  स्थापित  की  जानी

 चाहिये  कि  दो  या  तीन  ग्रीवा  पांच  वर्ष  में  एक  बार  प्रत्येक  मंत्रालय  के  बारे  में  चर्चा  की  जा  सके  ।

 माननीय  सदस्यों  ने  निर्धनों  को  कानूनी  सहायता  देने  के  बारे  में  काफी  कुछ  कहा  यहं  बात

 बहुत  ही  भ्रावश्यक  है  कि  समाज  के  कमज़ोर  वर्गों  के  लिये  सस्ते  न्याय  की  व्यवस्था  होनी  चाहिये  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  कम्पनी  कानून  श्र  सामान्य  कानून  के  सम्बन्ध  में  कुछ  सुधार  किये  जाने
 की

 आवश्यकता  इस  संबंध  में  जटिलताओं  को  कम  किया  जाना  ताकि  मंत्रालय  तथा  कम्पनियों

 में  कागजी  कार्यवाही  कम  से  कम

 कम्पनी  कानून  में  इस  तरह  से  परिवहन  किया  जाना  चाहिये  जिससे  कर्मचारियों  ate  श्रमिकों

 को  कम्पनियों  के  प्रबन्ध  के  साथ  सम्बद्ध  कर  दिया  केवल  समाजवादी  अपितु  पश्चिमी

 देशों  में  भी  कानून  में  इस  प्रकार  का  परिवर्तन  कर  दिया  गया  श्रमिकों  को  प्रबन्ध  में  निर्देशक  के

 रूप  में  नियुक्त  किया  गया  परीक्षण  के  तौर  पर  यहां  भी  यह  व्यवस्था  की  जा  सकती

 जहां  तक  लम्बित  पड़े  मामलों  का  संबंध  न्यायाधीशों  की  संख्या  बढ़ाने  जैसे  अनेक  सुझाव  दिये

 गयें  मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  यह  महसूस  करता  हूं  कि  यह  ढंग  सफ़ल  नहीं  रहा  प्रत्येक  न्यायाधीश

 द्वारा  हर  मास  निपटाये  जाने  वाले  मामलों  की  संख्या  को  निर्धारित  कर  गया  यदि  वह  alas
 मामलों  को  निपटाता  है  कौर  यदि  उसके  द्वारा  दिये  गयें  निर्णय  को  अन्तिम  त्यायालय  द्वारा  भी  उचित

 are  मान  लिया  तो  उसे  पदोन्नति  के  ale  अधिक  शुक्रवार  प्रदान  करने  जेसे  प्रोत्साहन  जाने

 अ्रधिक  न्यायाधीशों  की  बजाये  उसी  न्यायाधीश  को  अधिक  मामलों  के  बारे  में  निर्णय  देने  के

 लिये  कहा  जा  सकता  है  और  भझ्रतिरिक्त  मामलों  के  लिये  अतिरिक्त  पारिश्रमिक दिया  जा  सकता  है  ।  यदि

 इंस  प्रकार  की  प्रोत्साहन  योजना  से  न्यायपालिका  लाभान्वित  हो  सकती  है  ।

 इसके  भ्र ति रिक्त  न्यायाधीशों  की  सेवा  शर्तों  में  सुधार  किया  जाना  चाहियें  ।  देश  में  मुद्रा  स्फीति

 wey  वृद्धि  संबंधी  स्थितियों  के  कारण  उनके  वेतन  भत्ते  अधिक  नहीं  हैं  जिससे  कि  ऊंचे  दर्जे  के  वकील

 और  छात्र  इस  की  are  हों  ।  उनकी  सेवा  की  शर्तों  में  सुधार  किया  जाना  ताकि  wat

 न्यायालयों  एवं  उच्चतर  न्यायालयों के  लिये  उच्च  श्रेणी  के  वकील  तथा  न्यायाधीश  बनने  के  लियें  छात्र

 हो  सकें
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 ही

 में  एकाधिकार  अधिनियम  के  बारे  में  भी  उल्लेख  करना  चाहता  हु  एकाधिकार  अधिनियम  में

 संशोधन  किया  जाना  चाहिये  ।  देश  में  ada  व्याप्त  भावों  को  देखते  हुये  समस्त  अधिनियमों  को  उत्पादन

 प्रधान  बनाया  जाना  यदि  उत्पादन  को  बढ़ाने  में  किसी  विशेष  कानून  से  प्रतिबन्ध  लगता  है

 तो  उसमें  उस  सीमा  तक  संशोधन  किये  जाने  की  आवश्यकता  है  ।  ae:  उस  अधिनियम में  संशोधन

 किया  जाना  चाहिये  जिससे  उत्पादन  में  बाधा  पड़ती  क्योंकि  देश  को  म्रत्यावश्यक  वस्तुओं  के  awa

 का  सामना  करना  पड़  रहा

 कालेजों  से  नये  निकलने  वाले  नवयुवकों  को  सीधे  न्यायालयों  में  लाने  ate  मामलों  का  निपटान

 करने  की  नयी  प्रणाली  में  परिवर्तन  किया  जाना  क्योंकि  इससे  न  केवल  मुवक्किलों  के  लिये  हितों

 को  ही  हानि  पहुंचती  अपितु  कभी  कभी  तो  उन्हें  भी  हानि  होती  इससे  कुछ  भी  लाभ  नहीं

 यदि  परिवीक्षा  काल  को  समाप्त  कर  दिया  परिवीक्षा  काल  को  अवश्य  रखा  जाना  चाहे

 यह  एक  वर्ष  के  ही  क्यों  न  हो  |

 wea  में  मैं  इस  बात  पर  पुनः  ज़ोर  दूंगा  कि  निदेशक  बोर्ड  में  श्रमिक  निदेशकों  को  नियुक्ति  की

 जानी  चाहिये  ।

 श्री  arco  पो०  उलगनमस्वी  :  विधि  मंत्रालय  पर  चर्चा  करते  समय  मैं  माननीय  विधि

 मंत्री  के  समक्ष  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  संवैधानिक  मामला  उठाना  चाहता  हूं  ।

 तमिलनाडु  में  द्रमुक  सरकार  ने  समाजिक  पुनर्निमाण  आधिक  तथा  राजनीतिक  न्याय  के  लियें

 क्रांतिकारी  पग  उठाये  वहां  कानून  के  द्वारा  अनेक  सामाजिक  सुधारों  को  प्  कर  रही  द्रमुक
 के  सत्तारूढ़  होने  से  पुर्व  स्वाभिमान-विवाहों  को  बेध  नहीं  माना  जाता  इस  प्रकार  के  विवाहों  में

 पुरोहित  को  निमंत्रण  नहीं  दिया  जाता  ।  इन  विवाहों  में  मन्दिरों  में  के  लिये  कोई  स्थान  नहीं  है  ।  इन

 विवाहों  को  द्रमुक  सरकार  ने  मान्यता  प्रदान  कर  दी  राज्य  सरकार  ने  श्रन्तजतीय  विवाहों  को

 हन  देकर  एक  कौर  समाज  सुधार  का  काम  किया  है  क  के  ।  जाति  प्रथा को  समाप्त  करने  के

 लिये  हमने  अन्तर्जातीय  विवाहों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  नव  दम्पतियों  को  स्वर्ण  पदक  देने  का  प्रस्ताव  किया

 इस  प्रकार  के  विवाहों  से  समाज  नष्ट  नहीं  हो  रहा  ष  यह  समाज  को  सामाजिक  न्याय  दिलाने

 का  एक  रचनात्मक  पग  स्वर्ण  पदक  देने  की  पेशकश  हमारे  प्रिये  नेता  स्वर्गीय  अण्णा  द्वारा  की  गयी  थी  ।

 तमिलनाडु  के  मुख्य  मंत्री  ने  एक  कौर  क्रांतिकारी  पग  उठाया  मन्दिरों  का  रख  रखाव

 करने  के  लिये  हमने  न्यासी  बनाये  हुये  समूचे  भारत  में  केवल  हमारे  ही  राज्य  ने  ऐसा  नियम  बनाया

 है  कौर  उसको  हम  लागू  भी  कर  रहे  हैं  कि  इन  न्यासियों  में  से  एक  न्यासी  अनुसूचित  जाति  वधवा

 अनुसूचित  जनजाति  का  होना  चाहिये ं।

 तमिलनाडु  सरकार  ने  वंशानुगत  पुरोहिताई  को  समाप्त  करने  1970  के  हिन्दु  घार्मिक  शौर

 धर्म स्व  निधि  भ्र धि नियम  में  संशोधन  किया  समाज  सुधार  की  आर  यह  एक  महान  पग  उठाया  गया

 किन्तु  इस  कानून  को  उच्चतम  न्यायालय  में  12  याचिकाओं द्वारा  चुनौती  दी  गयी  श्र  उच्चतम  न्यायालय ने

 यह  निर्णय  दिया  कि  संविधान  के  अनुच्छेद  25  ate  26  के  प्रत्तगंत  सरकार  धार्मिक  मामलों  में  हस्तक्षेप

 नहीं कर  सकती

 अनुसूचित  जाति  श्रथवा  अ्रनूसूचित  जनजाति  से  संबंधित  व्यक्ति  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  का

 अधिकारी  मंत्री  तथा  मुख्य  मंत्री  तो  बन  सकता  है  किन्तु  संविधान के  नाम  पर  उसे  मन्दिर  का  पुरोहित

 बनने से  रोका  भजा तता
 |  ह  +)  क्या el  नप  यह  एक  शर्मनाक  बात  नहीं  है  ।
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 me  उपयुक्त  समय  है  कि  भारत  सरकार  संविधान  के  अनुच्छेद  25  र  26  का  संशोधन  करे

 ताकि  कानून  में  यह  उपबन्ध  न  रहे  कि  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  से  सम्बन्धित  कोई

 व्यक्ति  मन्दिर  का  पुरोहित  नहीं  बत  सकता  एसा  करने  से  कोई  भी  व्यक्ति  पुरोहित  बन  सकता  है  |

 Shri  M.C.  Daga  (Pali)  :  May  I  know  whether  people  are  getting  justice  in  the  Courts  ?

 Justice  has  become  costlier.  It  should  be  made  cheaper.

 The  Government  are  paying  huge  amount  to  other  advocates  although  they  have  got
 their  own  team  of  advocates.  I  want  to  know  that  what  these  Government  advocates  are

 doing  then.

 The  Goverament  should  fix  a  time-limit  within  which  a  judge  should  give  its  decision.
 The  poor  is  not  getting  justice.  Judges  and  advocates  should  also  be  required  to  take

 oath  for  speaking  the  truth  etc.

 If  the  State  is  able  to  defend  our  boarders  and  give  us  justice,  no  other  state

 can  be  more  idzal  then  it.

 The  present  ceiling  on  election  expenses  should  be  enhanced  keeping  in  view  the

 rising  prices.  There  is  a  demand  to.open  a  bench  of  -Rajasthan  High  Court  at

 Jaipur  which  is  not  justified.  It  will  only  increase  Government  expenditure.

 Hindi  translation  work  should  be  sp2eded  up.

 Shri  Shyamnandan  Mishra  (Begusarai)

 re  कारणों  देश  सबसे  प्रतिष्ठा  तथा  निष्पक्षता

 को  wart  पहुंच  रहा  इनमें  से  एक  कारण  न्यायधीशों  को  बड़े  वेतन  के  पदों

 पर  नियुक्त  करना  श्र  सेवा  निवृत्ति  के  बाद  नियुक्तियां  इस  प्रकार  कीਂ  एक  प्रथा  स्थापित

 की  जानी  चाहिये  कि  उच्च  न्यायालय  और सर्वोच्च  arta  से  न्यायाधीशों  को  सेवा  निवृत्ति  के  बाद

 सरकार  कोई  संरक्षण  प्रदान  न  करे

 उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  ate  मुख्य  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  से  सम्बन्धित  संविधान  के

 अ्रनुच्छेद  124  की  व्याख्या  भिन्न  तरीको  से  की  गई  प्रधानमंत्री  ने  सिडनी  को  बताया  था  कि  मुख्य

 न्यायाधीश  की  नियुक्ति  करते  समय  उचित  पराग्वे  किया  जाता  परन्तु  wa  विधि  मंत्रालय  की  इसे

 सम्बन्ध  में  दूसरी  ही  राय  है  ।  बताया  जाना  चाहिये
 कि

 कौनसी  व्याख्या  सही  है  ।

 इसके  अतिरिक्त  उच्च  न्यायालय  के  फसलों  के  सम्बन्ध  में  कई  मामलों  में  सरकार  का  रुख  भी

 एक  कारण  है  ।  इसका  सबसे  ज्वलंत  उदाहरण  उड़ीसा  उच्च  न्यायालय की  राज्यपाल  श्री  बी०  डी०  जेट्टी

 के  आचरण  सम्बन्धी  टिप्पणी  के  बारे  सरकार  की  बेरुखी  विधि  मंत्रालय  इसे  गलत  समझता  है  तो

 क्या  उसने  इसे  समाप्त  करने  के  लिये  उच्चतम  न्यायालय  की  शरण  ली  ?

 चुनाव  आयुक्त  को  भी  सेवा  निवृत्ति  के  बाद  किसी  पद  पर  नियुक्त  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।

 यह  भी  ठीक  नहीं  कि  भूतपूर्व  चुनाव  आयुक्त
 को

 विधि  आयोग  काਂ  सदस्य  जाए  |

 जिस  चुनाव  श्रायुक्त  को  लाभ का  लालच  दिया  तो  इस  प्रकार के  चुनाव  उपयुक्त पर  हमारा  विश्वास

 नहीं रह  सकता  |
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 a4  ma काब्जा  किया  जाना  चाहिये  । FILO
 rey  के  बाहर  के  लोगों  को  उच्च  स्वाय लम ों  के  same

 जटिल  कानूनी  और  संविधानिक  मामलों  में  संपत  की  सहायता  करते  में  fafa  मंत्रालय  सकल

 ब्रिटेन  की  संसद  में  ऐसे  मामलों  में  सरकारी  संवैधानिक  परामर्शदाता  से  मदद  मिलती  है  ।

 लेकिन  हमारा  विधि  मंत्रालय  इस  wader  से  सर्वथा  ग्रीन  है  ।  क्या  मंत्री  महोदय  इस  दिशा  में  कोई

 कदम  उठाएंगे  ?

 इस  बात  की  हमें  कोई  जानकारी  नहीं  कि  संविधान  संशोधन )  अधिनियम  के  सम्बन्ध

 में  हमारी  क्या  स्थिति  है  ।  इस  भ्र धि नियम  के  बारे  एक  उलझा  ग्रा  निर्णय  दिया  गया  विधि  मंत्री

 का  क्तेव्य  है  कि  वें  सभा  को  सही  स्थिति  से  wana  कराएं  |

 गुजरात  की  जनता  ने  कभी  हाल  में  सरकार  शर  विधान  सभा  को  बर्खास्त  किया है  इसके

 प्रभावों  पर  क्या  सरकार  ने  गंभीरतायुवंक  विचार  किया  लोगों  को  अपनी  भावनाओं  का  प्रदर्शन

 संवैधानिक  तरीके  से  करना  चाहिये  ताकि  इस  प्रकार  की  उथल  पुथल  न  हों  ।

 सत्तारूढ  कांग्रेस  के  महामंत्री  ने  कहा  ह  कि  कम्पनियों  को  चंदा  दन  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिये  ।  क्या

 सत्तारूढ  दल  के  महामंत्री  का  वचन  ही  सरकार  का  मत  हैं
 ?

 कुछ  इस  तरह  की  परमपराए  बनाई  जानी  चाहियें  जिसके  श्रतुसार  विधान  सभाओं को  निलम्बित

 किया  जा  सके  ।  सत्ताधारी  दल  को  भ्रनच्छेद  356  aa  शक्ति  फिर  से  स्थापित  करने  का  अवसर  प्रदान

 नहीं  करता  ।  लेकिन  यह  सरकार  इसका  उपयोग  इसी  उद्देश्य  के  लिये  कर  रही  इस  सम्बन्ध में

 कुछ  परम्पराओं  को  स्थापित  किया  जाना  जरुरी  है  ।

 हमारी  चुनाव  प्रणाली  में  बहुत  सुधार  fet  जा  सकते  वास्तव  में  एक  मतदान  केन्द्र  के  लिये

 केवल  एक  मतपेटी  रखी  जानी  aries j

 प्राचीन  शक्ति  के  को  समाप्त  करने  की  कौर  एकाधिकार  आयोग  अधिकाधिक  ध्यान

 दे  रहा  कम्पनी  विधि  विभाग  ने  कुछ  समय  पहले  कतिपय  औद्योगिक उद्यमों  को  बड़े  व्यापार  गृहों

 से  एकाधिकार  और  नियंत्रित  व्यापार  प्रीमियम  की  धारा  27  में  सं  होना  करके  gan  करने  की

 wears  की  थी  ।  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  wa  यह  मामला  किस  स्थिति  में  है
 ?

 श्री  सभापति  महोदय  :  मैं  सदन  को  सुचित  करता  हूं  कि  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  श्राज
 जूनियर  डाक्टरों  की  हड़ताल  के  बारे  में  एक  वक्तव्य  देंगे  ।

 श्री ए०  के०  एम०-इसहाक  :  मैं  इस  मंत्रालय  की  अनुदान  की  मांगों
 का

 समर्थन

 करता हूं  ।
 हमारे  संविधान  में  कुछ  अधिकारों  की  व्यवस्था  की  गई  इन  अधिकारों  की  व्यवस्था  से

 हम  देश  में  सुसभ्य  जीवन  व्यतीत  करते  हमारे  संविधान  में  aah  नागरिकों  को  काम  करने  के  अधिकार

 की  गारंटी  नहीं  दी  गई  है  ।  हमार ेदेश  में  ऐसे  अनेक  व्यक्ति  हैं  जो  काम  कर  सकतें  हैं  लेकिन  उन्हें  इसके  अवसर

 नहीं  मिले  हैं  ।  मंत्रालय  को  संविधान  में  ऐसा  संशोधन  करना  चाहिये  जिससे  लोगों को  मौलिक  अधिकारों

 के  रूप  में  कार्य  करने  का  भ्र धि कार  प्राप्त  हो  ।

 राज  देश  में  दस  में  से  नौ  भ्रांति  बेरोज़गार  इस  अवधि  के  दौरान  हम  इंतना  ही  परिवर्तन

 ला  सके  इस  प्रकार  के  विधेयक  पर  विचार  करने  का  य  एक  उचित  प्रवास  है  ताकि  हर  व्यक्ति

 को  काम  करने  का  झ्र वसर  तथा  शभ्रधिकार  प्राप्त  हो  सके  |
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 नवल  किशोर  पीठासीन  ॥
 Shri  Nawal  Kishore  Singh  in  the  chair  ]

 जब  तक  एक  व्यक्ति  के  लिये  रोज़गार  की  व्यवस्था  न  हो  तब  तक  उसे  जीवन  निर्वाह  भत्ता  दिया

 जाना  चाहिये  ।  यदि  वेतन  आयोग की  रिपोर्ट  के  श्रीनगर  कर्मचारियों  को  345  करोड़  रुपये  देने  की  सरकार

 व्यवस्था  कर  सकती  है  तो  बेरोजगार  लोगों  को  जीवन  निर्वाह  भत्ता  देने  के  लिये  सरकार  आवश्यक  राशि

 की  व्यवस्था  क्यों  नहीं  कर  सकती  ।  काम  के  अधिकार  को  मौलिक  अधिकार  माना  जाना  चाहिये
 ।

 देश  में  हो  रहे  अनेक  प्रकार  के  भ्रष्टाचारों  की  ऋतुमति  पंजीकरण  शभ्रधिनियम  की  धारा  47  में

 भ्र्जीनवासियों  विक्रेताओं  तथा  अन्य  मुवक्किलों  की  सहायता  से  पिछली  तारीख  में  दस्तावेज  तैयार

 किये  जाते  ह्  इस  धारा  का  संशोधन  करने  से  ही  भष्टाचार  को  रोका  जा  सकता  है  ।  इस  धारा

 संशोधन  करने  के  लिये  कदम  उठाए  जाने  चाहिये  ।

 निर्धन  व्यक्तियों  को  विधि  की  सहायता  देने  के  विचार  को  स्वीकृत  किया  मया  है  ।  निधन  व्यक्ति

 को  संविधान  के  झन्तगंत  समानता  का  आश्वासन  दिए  जाने  के  बावजूद  निर्धनता  के  कारण  उन्हें  वास्तव

 में  न्याय  नहीं  मिलता  है  ।  weal  ने  भारत  में  सामंतवाद  की  प्रणाली  को  ही  सहायता  देने  हेतु  अप राध

 प्रक्रिया  संहिता  और  भारतीय  दंड  संहिता  जेसे  प्रक्रिया  सम्बन्धी  कानून  बनाये थे थे  शौर  सामन्तों  ने  इन

 कानूनों  का  लाभ  उठाया  ।  इन  कानूनों  को  लागू  नहीं  रखना  चाहिए  ।  इनका  संशोधन  करने  ब्रोकर

 प्रक्रियायें  को  साधारण  बनाने  के  लिए  alter  ही  कदम  उठायें  जाने  चाहिएं  ।

 बनायी  के  माममों  के  सम्बन्ध  में  विधि-श्रीराग  ने  अपना  57  वां  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कियां  है  जो

 x
 भष्टाचार  का  एक  स्त्रोत  दीवानी  के  सभी  मुकदमों  में  बेनामी  का  aaa  तके  इन  मामलों

 से  कर-झपक  बहुत  लाभ  उठाते  हैं  ।  इन  मामलों  को  यदि  बंद  कर  दिया  जायें  तो  करों

 का  Waa  कुछ  सीमा  तक  रोका  जा  सकता  है  ।  इन  मामलों  को  बंद  करने  के  लिये  यथाशीघ्र  विधेयक

 लाया  जाना  चाहिय े।

 खाद्य  अ्रपमिश्रण  दिन  प्रतिदिन  बढ़ता  जा  रहा  है  ।  खद्य  अपमिश्रण  म्रधिनियम  के  म्रतूसार  अभियुक्त

 दोष  सिद्ध  करना  होता  अपमिश्रण  सम्बन्धी  मामलों  में  प्रमाण  का  कर  इस्तगासा  के  स्थान

 अभियुक्त  पर  डालना  कानन  के  इस  प्रकार  के  संशोधन  मामलों में  अन्तर

 जाएगा  ।

 ऐसी  व्यवस्था  होनी  चाहिये  जिसके  अनुसार  भ्रपमिश्रण  के  लिये  दोषी  पाए  गए  लोगों  को  कम-से

 कम  जेल  की  सजा  दी  जो  तीन  या  दस  वर्ष  तक  की  हो  सकता है  ।  ग्रधिक्राधिक  दण्ड को  अवधि

 के  स्थान  पर  न्यूनतम  दण्डविधि  निर्धारित  होनी  चाहिये  ।  मेरे  विचार  के  ऐसा  करने  वाले

 लोग  हत्या  से  भी  भयंकर  अपराध  कर  रहे  हैं  ।  मत  उन्हें  कठोरतम  सजा  दी  जानी  परन्तु  इस

 सम्बन्ध  में  न्यनमत  सजा  अवश्य  निर्धारित  होनी  चाहिये  ।  इसके  साथ  ही  खाद्य  अपमिश्रण  की  समस्या  को

 sa  करने  के  लिये  सिद्ध  करने  का  उत्तरदायित्व  भ्र भि युक्त  पर  होना  चाहिये  |

 अपमिश्रण  के  मामलों  में  केवल  छोटे-छोटे  दुकानदारों  को  ही  पकड़ा  जाता  है  ऐसे  मामलों  में

 जहां
 पर  अ्रपमिश्रण  का  शर्क  हो  वहां  पर  वाद  पक्ष  को  सामान  तैयार  करने  वाले  स्थानों

 पर
 छापे  मार

 कर  बड़े-बड़े  व्यापारियों  को  पकड़ना  चाहिये  |  मुख्य  अ्रपराधी  तो  वह  है  ate  छोटे  दुकानदार  तथा व्यापारी

 तो  उनके  द्वारा  तैयार  माल
 को  ही  बेचते  हैं  ।
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 Shri  Shrikishan  Modi  (Sikar)  :  People  of  Rajasthan  have  been  demanding  for  a  long
 time  the  setting  up  of  a  bench  of  the  High  Court  at  Jaipur.  This  matter  has  been  raised
 in  this  House  also  a  number  of  times.  The  people  of  the  area  have  submitted  a  number  of
 representations  and  held  agitations  to  press  this  demand.  In  order  to  express  their  re-

 Last sentment  Advocates  belonging  to  East  Rajasthan  boycot  the  Court  on  every  15th.
 time,  when  the  Advocates  came  here  in  deputation,  they  were  assured  that  a  decision  in
 this  regard  would  soon  be  taken  .  But  so  far  a  decision  has  not  been  taken.  The  Govern-
 ment  should  take  the  decision  expeditiously  and  set  up  a  bench  of  the  High  Court
 at  Jaipur.

 There  cannot  be  two  opinions  about  the  fact  that  the  Judiciary  should  b2  Independent,
 strong  and  effective.  Moreover,  corruption  is  rampant  in  Judicial  administration  and  if

 best  confidence  of  the  people  in  judiciary.  At  the  same  time,  attention  should  be  paid  to-
 it  is  not  rooted  out  at  an  early  date,  it  may  spread  its  roots.  It  will  help  re-establishing  the

 wards  the  working  conditions  of  judicial  services.  Judges  perform  very  responsible  jobs,
 hence  they  should  be  paid  sufficient  salaries  so  that  they  may  work  with  a  sense  of  integrity.

 et  ven  गोगोई  :  विधि  मंत्रालय  ने  संविधान  के  तथा  संशोधन  सम्बन्धी

 क्रांतिकारी  कदम  उठा  कर  सराहनीय  कार्य  किया  है  ।  इससे  सामाजिक  एवं  झोंक  उद्देश्यों  की  पूर्ति  में

 जो  रुकावटें  वें  दूर  हो  गई  इसके  साथ  कानून  बनाने  के  सम्बन्ध  में संसद न्य  की  सर्वोच्चता
 भी

 सिद्ध हो  गई

 विधि  मंत्रालय  को  न  केवल  कानून  ही  बनाने  होते  हैं  अपितु  sa  कानूनों  का  जनता  की

 कांक्षांग्रों  के  भ्रनुरूप  होना  भी  प्रावश्यक  है  ।  प्रत  इसे  जनता  की  भावनाओं  को  भी  समझना  aaa

 संविधान  में  भी  समय  के  भ्र तु कूल  संशोधन  होने  चाहियें  ।

 हमारी  वर्तमान  न्यायिक  पद्धति  में  अनेक  गम्भीर  दोष  हैं  ।  हम  कभी  तक  पुरानी  साम्राज्यवादी

 पद्धति  का  ही  अनुसरण  कर  रहे  यह  पद्धति  निर्धन  तथा  कमज़ोर  वर्गों  के  हित  में  नहीं  संविधान

 में  मूल  अधिकारों  के  उल्लंघन  के  बारे  में  उपबन्ध  हैं  परन्तु  यह  मामले
 केवल  उच्च  एवं  उच्चतम  न्यायालयों

 में  ही  ले  जाए  जा  सकते  छोटे  न्यायालयों  में  नहीं  उठाए  जा  सकते  ।  भ्रनुच्छेद  32  के  अधीन  छोटे

 न्यायालयों को  भी  इन  मामलों  की  सुनवाई  करने  की  अनुमति  होनी  चाहिये  जिससे  कि निर्धन वर्ग  भी  इसका

 लाभ उठा  सकें  ।

 न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  करना  सरकार  का  अधिकार  सरकार  को  केवल  ऐसे  व्यक्तियों को

 नियुक्त  करना  चाहिये  जो  अपना  कार्य  उचित  ढंग  से  कर  सकें  कौर  जनता  को  आधिक  न्याय

 देने  के  मार्ग  में  बाधक  न  बनें  ।  मुख्य  न्यायाधीश  की  मेरे  विचार  से  संविधान के  उपबन्धों  के

 रूप  इससे  अनुच्छेद  124  का  उल्लंघन  नहीं  हुआ  है  ।

 चुनावों  में  गोलमाल  करने  के  बारे  में  सत्ताधारी  दल  पर  जो  आरोप  लगाए  गए  हैं  वे  निराधार

 यदि  इस  बात  में  कोई  सच्चाई  है  तो  dag  शर  राज्य  विधान  सभाश्रों  में  विपक्ष  के  इतने  सदस्य

 चित  होकर  कैसे  झरा  सके  aaa  आयोग  देश  में  निष्पक्ष  ak  स्वतंत्र  ढंग  से  चुनाव  करवा  रहा  है  ।

 चुनाव  नियमों  में  कुछ  त्रुटियां  हो  सकती  परन्तु  उन्हें  दूर  किया  जा  सकता  इसके  विपरीत  are

 लगाना  लोकतंत्र  पर  कुठाराघात  करना  है  ।

 एकाधिकार  निबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  अधिनियम  एकाधिकारों  के  प्रसार  को  रोकने  के

 लिये  लागू  किया  गया  था  परन्तु  वास्तव  में  उनका  इससे  विस्तार  ही  हुमा  है  ।  अनेकों  भारतीय  एवं  विदेशी

 कम्पनियों  ने  गलत  ढंग  अपनाकर  अपना  विस्तार  किया  है  ।
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 Chitra  12,  1896
 (Saka)

 Min.  of  Law,  Justice  and  Company  Affairs

 fad  न  वर्ग को  न्याय  मिलना  चाहिये  ।  राज  न्यायपालिका उनकी  पहुंच  के  बाहर  say  के  कारण

 उच्च  अथवा  उच्चतम  न्यायालय  तो  वे  छोटे  न्यायालय  में  भी  जाने  में  असमर्थ  इस  कारण  उन्हें

 न्याय  प्राप्त नहीं  होता  ।  न्याय  प्रणाली  में  मूल  परिवर्तन  किया  जिससे  कि  दुर्बल  वित्तीय  स्थिति

 वाले  लोग  न्याय  के  द्वार  पर  पहुंच  सकें ।  इस  सम्बन्ध  में  विचार  करने के  लिये  सभी  वर्गों  के
 प्रतिनिधियों

 की  एक  समिति  गठित  की  जिससे  कि  इस  पद्धति  में  समुचित  सुधार  लाये  जा  सकें
 ।

 सरकार  को  छोटी  शभ्रदालतों  को  भी  पर्याप्त  महत्व  देना  चाहियें  ।  श्राज  वहां  पर  बहुत  असन्तोष

 व्याप्त  वहां  घर  काम  करने  वालों  वेतनमान  बढ़ाये  जायें  कौर  उन्हें  समुचित  श्रीवास  सुविधा

 प्रदान  को  जायें

 सब  भाषा  प्रयोग  द्वारा  भाषा  प्रयोग  में  लायी  जानी  चाहिये  जिससे  कि  सभी  व्यक्ति  कानून

 को  समझ  सभी  प्रादेशिक  भाषाओं  में  भी  कानूनों  का  अनुवाद  होना  चाहिये  ।

 श्री  ato  श्रार०  शुक्ल  :  विधि  मंत्रालय  के  अन्तर्गत  देशमें  निष्पक्ष  न्याय  सुनिश्चित करने

 देश  में  निष्पक्ष  चनाव  कराने  ak  समवाय  नियमों  का  इस  प्रकार  प्रशासन  करने  का  काम  माता  है

 जिससे  एकाधिकार  पद्धति  et  और  श्रमिक  शक्ति  केन्द्रित हो  ।

 न्याय  प्रशासन  के  सम्बन्ध  में  मेरा  सत  है  कि  सेवा  निवृति  के  पश्चात  न्यायाधीशों को  वेतन  वाल

 पदों  पर  नियुक्त  नहीं  किया  जाना  इससे  न्यायपालिका  में  विश्वास  घटता  उनके  वेतन  बढ़ाय

 जाने  चाहियें  ate  उनकी  पेन्शन  में  भी  वृद्धि  होनी  उनकी  सेवा  शर्तें  प्रत्येक  होनी  चाहिये ं।

 इसका  लाभ  समाज  को  ही  इससे  के  प्रतिभाशाली  सदस्य  न्यायाधीश  के  पद  पर  यासीन

 होने  के  लिये  अ्राक्षित  होंगे  ।

 मुख्य  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  उच्च  न्यायालयों  के
 न्यायाधीशों

 में  से  अथवा  उसी  उच्च  न्यायालय

 के  के  सदस्यों  में  से  ही  नहीं  की  जानी  चाहियें  क्यों  कि  उसी  न्यायालय  में  रहते  हुये  उनका  एक  गुट बन

 चुका  होता है  lag  हमारा  दैनिक  अनुभव  है  ।  इस  पद  पर  बाहर  के  संवर्ग  के  न्यायाधीशों में  से

 ही  नियुक्ति  की  जानी  ated इसके  साथ  उच्च  न्यायालय  की  न्यायपालिका  में  कम  से  कम  50

 प्रतिशत  न्यायाधीश  अन्य  उच्च  न्यायालयों  से  होने  चाहियें  ।

 न्यायाधीश  के  पद  पर  नियुक्त  किये  जाने  वाले  व्यक्ति  का  कम  से  कम  नौ  वर्ष  का  fears  देखा

 जाना  किसी  भी  न्यायाधीश  के  चरित्र  ake  योग्यता  को  जानने  का  प्रमुख  स्वात  ही

 कम  से  कम  तीन  एसोसियेशन  के  प्रधान  तथा  सचित्र  की  राय  जाननी  चाहिये ।

 जहां  तक  चुनाव  प्रणाली  का  सम्बन्ध  विपक्ष  के  लोगों  को  तो  इस  बारे  में  हमेशा  शिकायत

 रहती  चुनाव  तन्त्र  ने  सामान्यता  प्रभावी  शौर  स्वतन्त्र  रूप  से  कार्य  किया  यह  ठीक  है

 कि  इसके  कार्यकरण  से  सभी  सन्तुष्ट  न  होंगे  परन्तु  चुनाव  wal  की  इस  aaa  में  इस  प्रकार  प्रा लोच ना

 नहीं  की  जानीं  चाहिये
 ।  तथा

 सत्ताधारी  दल  के  सदस्यों  को  मिल  एक  दुसरे  पर  दोषारोपण
 किये  इस  देश  में  लोकतन्त्र  के  विकास  के  लिये  प्रयास  करने  चाहियें

 यह  कहा  गया  है
 कि

 महान्यायवादी
 को

 बहुत  अधिक  फीस  दी  जाती  वास्तव  में  उन्हें  मिलने

 वाली  फीस  में  से
 97.  5

 प्रतिशत
 तो

 करों
 के

 रूप  में  चला  जाता
 हमें  लियें  उनकी  आलोचना

 नहीं  करनी  चाहिये
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 2  1974.  जूनियर  डाक्टरों  की  हड़ताल  के  बारे  में  वक्तव्य

 जहां  तक  एकाधिकार  समाप्त  करने  की  बात  हमें  देखना  होगा  कि  ऐसा  करना  उत्पादन के

 रास्ते  में  बाधक
 न

 बनें
 ।

 राज  हमारा  मुख्य  ध्येय  उत्पादन  बढ़ाना  होना
 |

 केवल  नारेबाजी  की
 ae

 हमें  ध्यान  नहीं  हमें  गरीबी  के  विरुद्ध  लड़ाई  लड़नी  उसमें  हमें  निजी  क्षेत्र  की  भी  सहायता
 लेनी

 थी  शंकर  राव  सावंत  :  यह  श्राम  धारणा  है  कि  न्यायालयों  में  न्याय  नहीं  होता  ।

 इसका  आधार  यह  है  किं  न्यायालयों  सें  दोषी  व्यक्ति  भी  छूट  जाते  हैं  ax  कई  बार  निर्दोष  व्यक्तियों को

 सजा  दी  जाती  यदि  हमें  इस  धारा  को  समाप्त  करना  है  ate  न्यायपालिका  को  लोकप्रिय  बनाना

 तो  हमें  न्यायिक  प्रणाली  में  पूर्ण  परिवर्तन करना  होगा  ।  इसके  साथ  इस  कारण  को  भी  बदलना  होगा

 कि  न्यायाधीशों  की  श्रालोचंना  न  की
 जाये  |

 उच्च  न्यायालय  कौर  उच्चतम  न्यायालयों  में  aga  अधिक  काम  इसका  कारण  यह  भी  है  कि

 संसद  द्वारा  पारित  कानूनों  के  बारे  में  उच्च  न्यायालयों  we  उच्चतम  न्यायालय  को  प्रतिकार

 प्राप्त  वास्तव  इन  समान  अधिकारों  की  कोई  भ्रावश्यकता  नहीं  इसलिये  उच्च  न्यायालयों के

 भ्र घि कार  क्षेत्र  को  राज्य  सरकारों  द्वारा  पारित  कानूनों  तक  सीमित  कर  दिया  जायें  ।  उच्चतम  न्यायालय

 में  केवल  संसद  द्वारा  पारित  कानूनों  की  वैधता  waar  वैधता  के  मामले ही  art  चाहें  ।  यदि  ऐसा  किया

 जायें  तों  मुकदमेबाजी  कम  की  जा  सकती  है  ax  रिट  याचिकाओं  की  संख्या  भी  कस  हो  सकती  है  ।

 न्यायाधीशों  की  परिलब्धियों  में  वृद्धि  की  सभी  ने  बात  की  मेरी  धारणा के  इस

 बात  को  सुनिश्चित  करना  राज्य  सरकारों  का  उत्तरदायित्व है  कि  न्यायाधीशों  को  पर्याप्त  परिलब्धियां

 ऐसा  प्रतीत  होता है  कि  कम्पनी  art  विभाग  कां  फ  केवल  कम्पनियों  के  बुरे  कार्यों  पर  नजर

 रखना हीं  मोरारका  के  उदाहरण  हमारे  सामने  उनके  अधीन  कई  कम्पनियों का  प्रबन्ध  था  परन्तु
 सभी  में  सुप्रबन्ध  उत्पन्न  हना  और  कम्पनी  कार्य  विभाग  ने  मामले  में  तब  तक  हस्तक्षेप  नहीं  किया  जब

 तक  कम्पनियां  वास्तविक  रूप  से  संकट  में  नहीं  गई  ।  उन्होंने  करोड़ों  रुपयों  का  भ्रामक  देना  है  ।

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  के  सारे  पैसे  का  दुर विन योग  किया  गया  ।
 ma

 इस  विभाग  को  समय  पर

 निवारक  कदम  उठाने  चाहिये

 जूनियर  डाक्टरों  को  हड़ताल  के  बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  ४  :  JUNIOR  DOCTORS’  STRIKE

 स्वास्थ्य  श्र  परिवार  नियोजन  मंत्री  कर्ण  :  लंदन  को  यह  सूचित  करते  हुये  मुझे

 प्रसन्नता  होती है  कि  पोस्ट  ग्रेजुएट  इन्स्टीट्यूट  श्राफ  मेडिकल  चण्डीगढ़  कौर  जवाहरलाल  इन्स्टीट्यूट
 साफ  पोस्ट  ग्रेजुएट  मेडिकल  स्टडीज  एंड  पॉंडिचेरी  के  जूनियर  डाक्टरों  ने  भ्र पनी  हड़ताल  समाप्त

 करदी  है  और  वे  फिर  से  अपने  काम  पर  वापस  झरा  गये  हैं  ।  सरकार  द्वारा  इस  समस्या  पर  बड़ी  सावधानी

 से  लिये  गये  निर्णयों  के  परिणामस्वरूप  इन  जूनियर  डाक्टरों  ने  यह  कदम  उठाया  माननीय  सदस्यों  का
 aaa  बचाने  की  दुष्टि  मैं

 उक्त  निर्णयों  की  एक  प्रतिलिपि  सभा  पटल  पर  रख  रहा  हूं  और  इससे  कुछेक

 मोटी-मोंटी  बातों  पर  ही  प्रकाश
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 Statement  Re.  Junior  Doctor’s  Strike  Chaitra  12:  1896  (Saka)
 —

 2.  12  1974  को  सरकार ने  जो  घोषणा की  थी  कि  ये  निर्णय  उसी  सिलसिले

 में  art  लिये  गये  हैं  ate  उनमें  करतार  सिह  समिति  की  जो  सिफारिशें  हैं  उनमें  भी  ७  र  सुधार

 gar  नये  निर्णयों  के  भ्रनुसार  जहां  इन्द्रियों को  1  1973 को  दो  सौ  रुपये  का
 वजीफा

 मिल  रहा  था  उन्हें  इस  वर्ष  1  जनवरी से  प्रतिमास  350  रुपये  सिलने  (75  की
 |

 इसी  प्रकार  दिल्ली  के  प्रथम  वर्ष  के  एक  जूनियर  रेजिडेंट
 को

 जहां  कुल  मिलाकर
 275  रुपये

 का
 वजीफा

 मिलता  था  वहां  उसे  wa  545  रु०  मिलने  (98.  2  प्रतिशत  की  ।  दूसरे  ate  तीसरे  वर्ष

 के  रेजिमेंटों  को  जहां  कुल  मिलाकर  प्रतिमास  300  रुपये  का  वजीफा  मिलता  था  wa  वहां  उन्हें
 599.50

 रु०
 प्रो  654. 00  रु०  मिलने  शत  प्रतिशत  ग़ौर  118  प्रतिशत की

 ।
 इसके  साथ

 ही

 जूनियर  रेजिमेंटों  की  परिलब्धियों  को  wa  ऐसा  बना  दिया  गया है  कि  जिससे वे  जीवन  निर्वाह खर्चे  के  ्

 हो  ate  उसी  वेतन  वर्ग  के  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  मिलने  वाली  पर  उन्हें
 भी

 मंहगाई  भत्ता  बढ़ी  हुई  दरों  पर  मिलने

 3.  दूसरी  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  हड़तालियों  को  दण्ड  न  देने  की  सरकार  की  जो न्याय  संगत
 प्र

 यथार्थ  नीति  है  उसी  के  अनुकूल  हड़ताल  की  अवधि  को  किस  रूप  में  माना  जाये  उसके  बारे  में  सरकार
 ने

 हरनेक  रियायतें  दी  जहां  इस  अवधि  को  नहीं  वेतन  नहींਂ  के  सिद्धान्त  पर  माना  वहाँ

 सभी  दण्ड  देने  वाली  कार्यवाही  वापस  ले  ली  जायेंगी  ae  कार्यकाल  की  wafer  समाप्त  हो  जाने  पर
 प्राय

 प्रयोजनों  के  लिये  सेवा  भंगਂ  की  अवधि  को  माफ  करने  के  प्रश्न  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  बशर्ते

 लोगों  का  काम  संतोषजनक  पाया  कण्डोनेशन  की  दशा  में  जूनियर  डाक्टरों  के  अन्तिम  प्रमाण  पत्न

 और  रिकार्ड  में  हड़ताल  का  कोई  उल्लेख  नहीं  यदि  संबंधित  शैक्षिक  अधिकारी  जूनियर  डाक्टरों  के
 कार्यकाल  को  बढ़ाना  आवश्यक  समझें  तो  उन्हें  ऐसा  करने  की  सुविधायें  दी  जायेंगी  शौर  उन्हें  इस  प्रकार

 बढ़ाई  गई  अवधि  के  लिये  पैसा  fear

 4.
 इतने  उदार  प्रस्ताव  के  होते  हुये  बड़ा  आश्चर्य  है  कि  दिल्‍ली  के  जूनियर  डाक्टरों  ने  श्रपनी

 हड़ताल  समाप्त  नहीं  की  यद्यपि  मेरे  पास  उन  लोगों  से  कोई  औपचारिक  पत्र  तो  प्राप्त  नहीं  हुआ

 फिर  भी  amt  की  जो  प्रैस  रिपोर्टे  हैं  वे  उत्साहजनक  नहीं  माननीय  सदस्य  इस  बात  को  मानेंगे  कि

 इन  सारे  मामले  को  निश्चित  काल  तक  चलते  रहने  नहीं  दिया  जा  सकता  जहां  जूनियर  डाक्टर

 अपनी  ही  मांगों  से  ग्रस्त  हैं  वहां  ऐसा  लगता  है  कि  ये  लोग  इतने  लोगों  को
 निरन्तर

 जो  कष्ट
 रहे

 हैं  उसका  इन  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़  रहा  सख्त  भाषा  का  प्रयोग  मेरी  area  नहीं  है  प्रौढ़  श्री
 तक

 तो  सहानुभूति  शर  लिहाज  का  रुख  मैंने  अपनाया  gar  है  ना  ही  मैं  उसे  छोड़ना  चाहता  फिर
 भी

 अब  वह  समय  श्री  गया  है  कि  यह  बात  एकदम  स्पष्ट  कर  दी  जाये  कि  इस  विषय  में  सरकार  ने  जो  निर्णय

 fad  हैं  वे  ofan  हैं  ate  को  सामान्य  ढंग  से  चलाने  के  अपने  इतने  बड़े  दायित्व  को  देखते

 हुये  इस  उसने  को  wa  amt  निश्चित  काल  तक  खुला  नहीं  छोड़ा  जा  सकता
 |

 5.  जो  कुछ  तक  हुमा  उसके  बावजूद  मुझे  विश्वास  है  कि  जूनियर  डाक्टरों  को  aaa  भायेगी

 शर  वे  सद्भाव  से  काम  मुझे  आशा  है  कि  वे  इन  मामलों  को  उस  ge  तक  नहीं  ले  जायेंगे  जहाँ

 से  वापस  ma  का  रास्ता  ही  न  मिलने  ।  हमें  जानकारी  मिली  है
 कि

 feet  में  भी  बहुत  से  ऐसे  जूनियर

 डाक्टर हैं  जो  काम  पर  वापस  जाना  चाहते  हैं
 ।

 मुझे  ag  भी  मालूम  gar  है  कि  जब  तक  हड़ताल  का

 कोई  समझौता  नहीं  निकल  माता तब  तक के  लिये  बहुत  से  जूनियर  डाक्टर  दिल्‍ली
 से  झपने-स्पने घरों घरों  को

 चले  गये  इसलिये  इन  लोगों  को  कुछ  समझ  we  कौर  बाहर  से  यहां  डाक्टर  वापस  सकें  इसकें

 लिये  कुछ  शौर  समय  देने  के  उद्देश्य  से  मैंने  सरकार  के  प्रस्ताव  को  इस  सप्ताह  के  अन्त
 तक

 खुला  रखने
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 2  1974  जूनियर  .  डाक्टरों  की  हड़ताल  के  वारे  में  वक्तव्य

 का  निश्चय  frat  नल्ला  सरकार  स्थिति  के  aqme  वैकल्पिक  areca  करने  के  frat  maT

 कदम  उठायेगी  ।  मैं  यह  भी  कह  कि  यदि  डराने  धमकाने  की  कोई  कोशिश  या  बाहरा  रोगी  विभागों

 के  काम  में  कोई  ऐसी  गड़बड़ी  फैलाई  गई  या  अस्पतालों  के  संचालन  में  भ्रमण  प्रकार  की  ऐसी  बाधायें  डाली

 गईं  तो  ऐसी  सभी  हरकतों  को  सख्ती  से  दबा  दिया  जायेगा  ।

 हड़ताल  तुरन्त  वापिस  ले  लिये  जाने  की  स्थिति  में  ये  बातें  मानी  जा  सकती

 जूनियर  रेजिडेंट कण्टैक्ट  सर्विस  पर  होंगे ।

 1-1-1974  से  उनको  वेतन  इस  प्रकार  दिया

 प्रथम  1-1-1974 से  500  रुपये  वेतन  +  वेतन का  3  प्रतिशत  महंगाई  भत्ता  ।  मंहगाई

 में  वृद्धि  उसी  तारीख  तथा  उसी  दर  से  दी  जायेगी  जब  से  तथा  जिस  दर  से  वह  केन्द्रीय  सरकार  के

 उसी  वेतन  वर्ग  के  कर्मचारियों  को  मिलेगी  ।  उन्हें  नगर  भत्ता  भी  उसी  दर  से  दिया  जायेगा  जिस  दर  से

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  दिया  जाता

 दूसरा  वह  :  वेतन  550  रुपये  4+  उपरोक्त  adi

 तीसरा  वर्ष  :  वेतन  600  रुपये  उपरोक्त  भत्ते  कन्ट्रैक्ट  सेवा  में  प्रथम  प्रवेश  के  समय  तथा  उसके

 बाद  एक  वर्ष  पूरा  हो  जाने  पर  चयन  किया  जायेगा  ।

 2  1-1-1974 से  इन्सानों  को  350  रुपयें  प्रतिमास का  वजीफा  जायेगा |

 3.  जूनियर  डाक्टरों  ने  सीनियर  और  जूनियर  रेजिडेंट को  150  रुपये  प्रतिमास कु  नान-प्रैक्टिसिंग

 भत्ता  तथा  सीनियर  रेजिडेंटों को  प्रारम्भ  में  उच्च  दर  पर  वेतन  देने  के  लिये  जो  प्रतिरोध  किया  था  उसे

 ग्रीम  निर्णय  के  लिये  मंत्रि-मंडल  के  सम्मुख  रखा  wat

 4.  किसी  विषय  में  सीनियर  रेजिडेंट  के  चयन के  लिये  न्यूनतम  sea  संबंधित  विषय  में  स्नातकोत्तर

 डिप्लोमा  अथवा  डिग्री  होगी  i  यदि  किसी  विशेष  में  ऐसे  उम्मीदवार  उपलब्ध  न  हों  तो  उन

 उम्मीदवारों  के  चयन  के  सम्बन्ध में  विचार  किया  जायेगा  जिन  के  पास  स्नातकोत्तर  wea  नहीं  si  जिन

 सीनियर  रेजिडेंटों  के  पास  स्नातकोत्तर  wes  हैं  उन्हें  करतार  सिंह  कमेटी  के  सिफारिश  के
 अनुसार

 भत्ता  मिलता  विमान  रजिस्ट्रार  जिनके  पास  स्नातकोत्तर  wed  नहीं  हैं  उन्हें  यह

 सेवा  अवधि  पुरा  करने  की  शक  दी  जायेंगी  ।

 5.  जूनियर  झ्र  सीनियर  रेजीडेंस  तथा  रेजिडेंट  सेवा  और  उसके  बाद  नियमित  सरकारी  सेवा

 में  भर्ती  के  बीच  जो  सामान्य  ake  वर्जनीय  विच्छेद  उस  wafer  को  पेंशन  के  लिये
 फाइंग सर्विस  गिनने  ate  सेवा  नीति  के  लाभ  मिलने  के  लिये  कल  एक  वर्ष  की  walls  को  क्षमा

 कर  जायेगा  ।

 6.  जहां  तक  वेतन  विधियों की  मंजरी के  प्रयोजन  के  लिये  रेजीडेंस  सर्विस  के  परिणामस्वरूप  aia

 अनुभव  का  प्रश्न  है  संघ  लोक  सेवा  का  ध्यान  उन  नियमों  की  ae  दिलाया  जायेगा  जिनके  अधीन  उसे

 भ्रम्निम
 वेतन

 वृद्धि  मंजूर  करने  की  सिफारिश  करने  का  अधिकार  प्राप्त  है  भर  उनसे  अनुरोध  किया
 जायेंगा कि  वें  ऐसी  सेवा  शर  अनुभव  को  समुचित  महत्व

 7.  (i)  हड़ताल की  waft  को  नहीं  वेतन  नहींਂ  सिद्धान्त  पर  लिया  किन्तु

 सद्भाव  का  हाथ  बढ़ाते  हुये  सरकार  जूनियर थी  कद  द  डाक्टरों  के  खिलाफ  की  जाने  वाली  दाण्डिक
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 Statement  Re.  Junior  Doctor’s  Strike
 Chaitra

 12,  1896  (Saka)

 aorta  wo कार्यवाही  को  जिसमें  ad Aaa  सेवा MAL  सन  मकान  खाली  कराने  area  सम्मिलित  हैं

 वापिस  लेने  तथा  वजीफों  की  रकम  वसूल  करने  के के  नोटिसों  को  वापिस  लेने  के  लिये  सहमत

 (11)  सेवा  में  अय  ब्रेक  को  कण्डोन  करने  के  प्रश्न  पर  सरकार  सभी  मामलों  में  उनके  कार्यकाल

 की  समाप्ति  पर  विचार  करेगी  बशर्त  उनका  कार्य  सन्तोषजनक  पाया  जाये  ।  कण्डोनेशन

 की  स्थिति  में  जूनियर  डाक्टरों  के  ofan  प्रमाण  पत्न/रिकार्ड  में  हड़ताल  का  कोई  उल्लेख
 दी

 होगा  ।

 (ill)  roan  nate  में  av  HITT  करने  का  yen  एक  ऐसा  faqy  है  लिस  पर  सरकार

 निर्णय  नहों ले  सकती  क्योंकि  इसमें  मैडिकल  काउन्सिल  arn  इंडिया  जैसी  अनेक

 शिक्षण  अथॉरिटीयों  की  सलाह  से  निर्णय  लेना  होता  यह  मामला  सहानुभूतिपूर्वक  विचार

 करने  के  लिये  उनके  पास  भेज  दिया  यदि  ये  अथारिटियां  जूनियर  डाक्टरों  के
 विभिन्न  वर्गों  के  लिये  किसी  अवधि  को  बढ़ाना  झ्रावश्यक  बतायें  तो  उन्हें  इस  अवधि  को

 परा  करने  की  afar  दी  जायेगी  at  इस  अवधि  के  लिये  उन्हें  पैसा  भी  दिया  जायेगा

 8.  ये  निर्णय  चण्डीगढ़  और  पांडिचेरी  के  केन्द्रीय  संस्थानों  पर  भी  लाग  होंगे

 इसके  3  1974/13  1896  के  ग्यारह  बज

 मठ  Yo  तक  कें  स्थगित  हुई ।

 e  Lok  Sabha  then  adjourned  till  eleven  of  the  clock  on  Wednesday,  April  3,  1974/
 Chaitra  13,  1896  (Sak:

 ene
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